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 विषय  SUBJECT  PAGES

 व्यसनों  के  मौखिक  उत्तर
 ral  Answers  to  Questions  :

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  81  से  85,  Starred:  Questions  Nos.  81  to  85,  87;
 89

 87,  89  कौर  90
 and  90  कि

 श्वानों  के  लिखित  उत्तर
 :  Written  Answers  to  Questions  :

 QoQ  RR तारांकित  प्रश्न  साया  86,  Lome)  Starred  Questions  Nos.36 0,00a  0  1.0  (0  100

 कौर  91  से  100

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  426  से  Unstarred  Questions
 aie  426

 to.
 466

 and
 468 to  §3  e  e

 466  कौर  468  से  5

 सभा  पटल  रखे  गये  पत्न  Paper  Laid  on  the  Ta  ble RN  e

 e  *  92-93
 राज्य  सभा  से  सन्देश  Message  from  Rajya  Sabha

 Release  on  Parole  of  Member  93
 सदस्य  की  पेरोल  पर  रिहाई

 (Shrimati  Gyatri  Devi) गायत्री  देवी )

 लोक  लखा  समिति  :  Public  Accounts  Committee

 प्रतिवेंदन--प्रस्तुत
 Hundered  and  Eighty-fifth  Report—

 93 Presented

 समिति
 Estimates  Committee

 3at  प्रतिवेदन--प्रस्तत  Eighty-third  Report—Pre  sented  e  93

 nace  विधान  सम्बन्धी  समिति  Committee  on  Subordinate  Legislation  :

 sat  प्रतिवाद  TELAT  Eighteenth  Report—Pre  sented  e

 सरकारी  ग्रा श्वास नों  सम्बन्धी  समिति  Committee  on  Government  Assurances

 13a  प्रतिवाद  न--प्रस्तुत  Thirteenth  Report—Presented  e  e  94

 ह

 दे  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उप  सदस्य किसी  नाम  पर  थकित  यह--इस  बात  al  aaa  हैं

 ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।
 ब  Aae

 The  5180  +m  rk tL  ed  abov  UL e  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was

 ctually  asked  01  the  fl  बनी  बनी ate}:  of  the  House  by  him.

 (i)



 विषय  PAGES: SUBJECT

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संभवत  समिति
 Joint  Committee  on  Offices  of  Profit

 15at  कौर

 प्रस्तुत
 Fifteenth  &  Sixteenth  Reports—  Preserted  94

 Statemen nt  Re,  bag Helico optc  Accider.  tin  the बम्बई  हाई  में  हेलीकाप्टर  दुर्घटना

 बारे  में  वक्तव्य
 Bomt  iy  High:

 t  के ०  डी०  मालवीय  Shri  ax  Malaviya

 श्न दाना  की  MATH  मांगें  Supplementary  Demends  fer  Grerts

 प्रस्तुत  (Railways),  Presented  (6

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  )  Unit-Trust  of  India  (Ame
 noms

 rt)  Bill

 Introduced
 क  e

 क--पुरः्थापित

 Statement  Re.  Unit  Trust  of  India  e भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  )  meng
 1975  के  बारे  में

 (Ame  ment)  Ordinance,  06

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  |

 श्राप  कौर  धन  स्वेच्छया  प्रकटन  Voluntary  Disclosure  of  Income  and
 Wealth  Bill—Introduced  97

 विधेयक--पुरःस्थापित

 राय  भ्र ौर  धन  स्वच्छ या  प्रकटन  Statement  Re.  Voluntary  Disclosure  of  In-
 come  and  Wealth  Ordinance,  197  and

 1975  कौर  WAHL  धन  Voluntary  Disclosure  of  Inccme  and  Wealth

 (Amendment)  Ordinance,  7.0
 स्वेच्छया  प्रकटन

 )  AeA

 1975 के  बारे  में विवरण-सभा

 पटल  पर  रखे  गये

 Smugglers  and  Foreign  Exchange  Menipu- कसकर  सनौर  विदेशी  मुद्रा  छल साधक  lators
 (Forfeiture

 of  Property)  Bill—
 Introduced  e  क  क

 समीकरण )  faqay—

 पुरःस्थापित

 Statement  Re.  Smuggling  and  Foreign
 तस्कर  रोक  विदेशी  wat  छलसाधक  Exchange  Manipulators  (Forfeiture  of

 Property)  Ordinance,  |  9&
 श्रध्दा  देश

 1975  के  बारे  में  बिक्री--सभा

 पटल  पर  रखा  गया  |

 Sales  Promotion  Employees  (Conditions  of
 विक्रय  संविधान  कर्मचारी  की

 Service)  Bill—Laid  on  the  Table  : Dils

 शत )  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखा

 98 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  Consider

 Shri  Ram  Singh  Bhai  98
 श्री  राम  fag  भाई

 Shrimati  Roza  Deshpande  *  om
 श्रीमतीਂ  रोजा  देशपांडे

 (ii)
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 श्री  के ०  गोपाल  Shri  K,  Gopal  e  99

 श्री  व्यालार  रवि  Shri  Vayalar  Ravi

 ShriAmrit  Nahata  .  100 श्री  मुत  नाहटा

 Shril श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  rajit  Gupta  100

 e श्री  मूल  चन्द  डागा  Shri  C,  Daga  100

 श्रो.रघुनाथ  रेड्डी  Shri  Rag. ह े  -  hunatha  Reddy

 खण्ड  2  से  12  AIT  Clauses  210  12  810  चे  ्  04

 धारित  करने  का  प्रस्ताव--संशोधित  Motion  to  pass,as  amended  न  3

 रूप  में

 Shri  INGE
 Rag  hu  natnha का  ह  ह

 Reddy  e  .  104 श्री  रघुनाथ  रेड्डी

 Election  Laws  (Extensionto  Sikkim)  Bill  : निर्वाचन  विधि  पर  विस्तार )

 विधेय  कं र

 * विचार  करने  का  प्रस्ताव  01101] 10  consider  .

 .  ै डा०  वी०  ए०  सईद  मोहम्मद
 Dr,  ४,  A.  Seyid  Muhammad

 Dr.  Ranen  Sen  e  e Sto  रानेन  सेन  105

 खण्ड  2,  3  श्र  1  Clauses  2;  3  and  e  105

 धारित  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  pass  ~  e  e  .

 डा०  बी'०  ए०  सईद  मोहम्मद  Dr.  V.  A,  Seyid  Muhammad  e  e  106

 (fag=sz  ण mara  गौर  निर्यात  Leta)  )
 Im

 portsand
 Exports  (Control)  Amendment

 Dill
 संशोधन  विधेयक  :

 *  e  106108
 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  consider  क

 106
 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय

 101,  10,  P.  Chattopadhya  ya

 array  रोजा  देशपांडे
 Shrimati  Roza  Deshpande  107

 Clause  210  7  8110  1  108
 खण्ड 2  से  प्रौढ़ 1

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  Mi  01.10]11  (0  pass  थ  e  108

 Prof  D  P,  Chattopadhyaya  .  e  108
 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय

 रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  Resolution  re,  Rate  of  Dividend  payable
 bythe  Railway  Undertaking  to  General

 देय  लाभांश  दर  के  बारे  में  Revenues  :

 च  *  109-110
 att  मोहम्मद  शफी  कुरेशी

 Sbri  Mohd,ShafiQureshi

 ITIO—III Shri  Samar  Mukherjee
 at  समर  मुखर्जी

 (iti)
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 धनबाद  के  निकट  चसनाला  कोयला  Statement पर  ,  Accicent  in  the  Chasralla
 Coal  Mines  near  Dhentsa:

 खान  में  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य  :

 Stri  Chandrajit  Yadav  e श्री  चन्द्रजीत  यादव

 धनबाद  के  निकट  चसनाला  कोयला  Discussicn  Re,  Accident  inthe  (11951:  6118
 Coal  Mines  near  Dhanbad:

 खान  में  हुई  दुकान  के  बारे  में  चर्चा  :

 डा०  रोनेन  सेन  Dr,  Ranen  Sen

 श्री  कार  एन०  शर्मा  Shri  R  N,  Sharma  ह

 श्री  समर  मुखर्जी  Shri  Samar  Mukherjee

 श्री  दामोदर  पांडे  Shri  Damodar  Pandey  e  16.

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  Shri.  Satyendra  Nerain  Sirha

 श्री  शंकर  दयाल  fag  Shri  Shankar  Daya!  Singh  117118

 सरदार  स्वर  सिंह  सोनी  Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  e  118

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  Shri  Jagannath  Mishra

 श्री  परिपूर्णानन्द  पे न्यू ली  Shri  Paripoornanand  Painuli.  119

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  Shri  Priya  Ranjan  Das  Munshi

 श्री  अमर  नाहटा  Shri  Amrit  Nahata  e  eo  I120=-I25

 {iv)



 सदस्यों  की  वह  विक्रम  सूची

 पंचम  लोक  सभा

 ए

 नत  गडिवाडा
 श्री  फ्रैंक  निर्देशित

 श्री

 श्री  वीरेन्द्र  )
 भारतीय  )

 एगती  श्री  बीरेन
 श्री  श्रीकृष्ण  )

 कक
 अचल  श्री

 अजीज  श्री
 श्री  रोबिन

 श्री  हुकम  चन्द
 श्री  जियाउन्हमान

 श्री  लीलाधर  ) श्री  )

 श्री
 श्री  रामचन्द्रन

 श्री  एम०  ) अ्ररविन्द  श्री

 श्री  को  वी०
 को  जें०  जी०

 श्री  दत्ताजीराव  )

 ba

 चन्द्र  fae  )
 श्री  सतपाल

 श्री  नाथूराम
 कमला  कुमारी

 झा
 कमला  श्री

 श्री  सैयद  अहमद  कण  fag  डा०

 श्री  भगवत  झा
 कर्णी  सिंह  डा०

 झ्रानन्द  श्री  *  श्री  एम०  )

 डा०  डेनली  )  कलिंगा रा यार  श्री  सोहनराज  )

 < rg  श्री  Yo  एस०

 श्री  To  के ०  एम०  )  श्री  एस०  Yo  मध्य

 हुसैन  खां  श्री  श्री  एन०  एस०

 -
 झ  श्री  टी०  डी०

 श्री  मंगरू  पुरूषोत्तम

 श्री  के०  पी०  श्री  डी०

 श्री  कातिक  )
 श्री

 श्री  चुना  )
 श्री  वी०  कार

 श्री  श्रार०  पी०  श्री



 Alphabetical  List  of
 Members

 किन्नर  श्री  एस०  ate  )

 श्री  था  )  श्री  वी०  शंकर

 श्री  Uo  क०  श्री  महेन्द्र  सिंह

 श्री  बैजनाथ  )  गुप्त  श्री  इन्द्रजीत

 श्री  मुहम्मद  शफी  गृह  श्री  समर

 श्री  राजा  उत्तर  पुर्व  गेंदा  श्र

 श्री  )  गोखले  श्री  एच०  कार  उत्तर

 पश्चिम केदार  नाथ  श्री

 Sto  श्री  भ्रण्णसाहिब  )

 श्री  Yo  )
 श्री  तरुण

 श्री  मनीराम श्री  ए०  Fo

 श्री  सी ०  एच०  मोहम्मद  )
 श्री  के०

 श्रीमती  शीला  )
 श्री  Go  के०

 श्री  गिरिधर श्री  Fo  अर ०

 श्री  एम०  के०  श्री  कार  एक

 क्ुष्णन्‌ , ह स  श्री  जी०  वाई०
 श्री  दिनेश  चन्द्र

 श्रीमती  विभा  घोष  ) श्रीमती  पावती

 श्री  एस०  वी०  )
 श्री  सी०  सी०  निर्देशित  भ्राता

 कृष्णा  श्रीमती
 का  उत्तर  Je  सीमान्त

 श्रीमती  आयल
 ख

 भारतीय )

 श्री  करार  के०  श्री  ज०  माता  )

 ग  श्री  पालन

 श्री  सी०  डी०

 श्री  पी०

 श्रीमती
 )  च्

 THT,  श्री  के०  आर०  तथा

 बार  द्वीप  समूह  श्री  पो०  के०  )

 श्री  देवेन्द्र  सिह
 पच

 श्री  ती ०  एच०

 श्रीमती  इंदिरा  )  चकलेश्वर  fag,  श्री

 श्री  फते हर सिह  राव  चटर्जी  श्री  सोमनाथ

 गायत्री  श्रीमती  श्री  रोहन  लाल
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 सूची
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 सी०
 )
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 )

 चन्द्र  हज़ार  श्री  जितेन्द्र  श्री
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 श्री  एम०  Tas

 श्री  चन्दूलाल  )  श्री  दिनेश

 श्री  श्री  जगन्नाथ  राव

 श्रीमती  प्रेमलाबाई  श्री  पोपटलाल  एम०

 श्री  यशवन्तराव
 श्रीमती  सुभद्रा

 श्री  के०  एस०
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 ज  #
 डा०  ey

 1०  एस०
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 रते
 श्री  डी०  पी०
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 श्री  मुहम्मद  )
 श्री  ato

 जय  श्रीमती  वी०
 )
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 ai  डी०  एन०  ) जाफर  श्री  सी ०  वा०
 )

 (7)
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 श्री  बनमाली  (zr)

 श्री  दशरथ  पूर्वी  श्री  अरविन्द  एम०  )

 श्री  पी ०  Ho  श्री  एच०  एम०  (FST)

 श्री  राज  राज  सिंह  श्री  नटवर  लाल

 श्री  Ho  जी०  कुमारी  मणिवेन

 श्री  शिवाजी  राव  एस०  श्री  नानूभाई  एन०

 श्रीमती  रोजा  मध्य  श्री  प्रभ दास



 सदस्यों
 की  वंशानुक्रम  सुची

 श्री  कार  कार  नगर  श्री के०

 हवेली )  श्री

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  )  ब

 श्री  भाल जी भाई  )  बनमाली  श्री
 )

 श्री  मानिक राव  श्री  एस०  एम०

 श्री  राम  भगत  श्रीमती  स्कूल  दिल्‍ली

 श्री  हेमेन्द्र  सिह  ) श्री  जगन्नाथ

 श्री  ग्राम  वी० श्री  कृष्ण  चन्द

 श्री  बेसब्री श्री  तारकेश्वर

 श्री  दामोदर  श्री  सर  एन०

 श्री  ज्योतिर्मय
 हाथ श्री  नरसिंह  ना शयन

 श्री  डी० श्री  राम
 गांव )

 डा०  लक्ष्मीनारायण  को  विद्याधर

 श्री  सरजू
 श्री  गुरदास  सिंह  )

 श्री  सुधाकर  ).
 बाबूनाथ  fag,  श्री

 पाग्नोकाई  ,  श्री  (  ब्राह्म नी पुर  )
 श्री  पन्नालाल

 श्री  अ्नन्तराव fe  श्री  के०
 )

 श्री  ई०  ato  fag  बालकृष्ण  श्री  टी०

 श्री  एस०  वी०  श्री  के ०

 श्री  कृष्ण  राव  )
 श्री  नरेन्द्र  सिंह  (  अल्मोड़ा )

 )

 श्री  टी०  Uo  वीरेन्द्र  सिह  श्री

 श्री  ato  ए०  बूटा  fag,  श्री

 श्री  चिन्तामणि
 श्री  औंकार  लाल

 प्रो०  नारायण  चन्द
 श्री  सत्य  चरण

 ब्रज राज  सिंह  श्री  ) को  रसिक लाल

 श्री  पी०  पैट
 ब्रह्मानन्द  को  स्वामी  कपूर

 श्री  कार  बालकृष्ण
 प्रिया 1!  an छह  च्  ह

 श्री  रतनलाल

 श्री  एम०  एम०  (faasqa ) )  ह

 श्री  एस०  एल०  श्री  एच०  क े०  एल०  दल्ली

 श्री  qhequiaea  गढ़वाल  हो  बी०  अनार

 श्री  धन शाह  श्री  एस०  पी०

 (=)



 Alphabetical  List  of  Members
 A  अ आतल्‍एय न णणएवक पण ण व  रण  »  ee  अ  ee  eid क

 श्री  जगदीश  श्री  मुरासोली  दक्षिण )

 भट्टाचार्य  ,  श्री  दिनेश  श्री

 श्री  चपलेन्डु  श्री  के०  (aeftfz)

 भंवर  श्री  श्री  के ०  डी०

 श्री  विशेश्वर  नाथ  श्री  बाण

 तनकप्पन  श्रीमती  श्री  to

 श्री  रघुनन्दन  लाल  श्री  पी०  जी०

 श्री  एम०  )
 frat,  श्री  नाथूराम

 श्री  जनेश्वर श्री  जी०

 श्री  भान  सिंह  श्री  जी०  एस०  )

 को  जगन्नाथ  (  मधुबनी  )

 श्री  विभूति

 श्री  श्याम नन्दन

 श्री  एस०  एन०

 श्री  मुख्तियार  सिंह  श्री  एच०  एन०  उत्तर

 श्री  जगदीश  नारायण
 श्री  सरोज

 श्री  यमुना  प्रसाद
 श्री  समर

 श्री
 श्री  बी०  एस०

 श्री  के०  एम०
 श्री  एम०

 श्री  भगतराम
 श्री  प्रियरंजन  दास

 श्री  के०
 श्री  एस०  ए०

 श्री  इन्द्रजीत
 श्री  योगेश चन्द्र

 )
 श्री  सुरेन्द्र  )  डा०  जी०  एस०

 श्री  वाई०  एस०  डा०  जीवराज

 at  विक्रम  श्री  पी०  एम०

 श्री  श्याम  सुन्दर  डा०  महिपतराय

 महाराज  श्री  श्री  विजय  )

 डा०  सरोजिनी  श्री  पीलू

 श्री  भोला  श्री  श्रीकिशन

 को  कुमार  मोहन  श्री  )

 श्री  a 2-१७" सजद
 रगढ  )  मोहम्मद  श्री  एम०

 श्री  के०  मोहम्मद  श्री

 (=)



 a —  सदस्यों
 की

 वंशानुक्रम  सुची

 मोहम्मद  श्री  राजशेखर  प्रसाद  fag,  श्री

 मोहम्मद  श्री  )  राम  सुरत  श्री
 )

 श्री  एफ०  एच०  चौधरी  )

 श्री  ato  पी०  राम  श्री  गंज )

 य
 श्री  कुलमोहन  ) /

 श्री  एस०  के०
 श्री  करन  सिंह  )

 श्री  विश्वनाथ  ) श्री  चन्द्रजीत  र

 श्री  डी०  पी०
 डा०  सरदीश

 श्रीमती  माया  ) श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद

 श्री  नागेन्द्र  प्रसाद  )
 श्रीमती  सहोदराबाई

 गोमती  बी०  Vo श्री  राजेन्द्र  प्रसाद

 श्री  नागेश्वर  ) श्री

 श्री  शिवशंकर  प्रसाद
 श्री  एम०  सत्यनारायण

 डा०  के०  एल०
 z

 श्री  के०
 श्री  के०  नारायण  )

 श्री  जगन्नाथ
 सिंह  श्री

 )
 श्री  पट्टाभिराम

 राजा मुन् दी
 ) श्री  व्यालार  )  a

 श्री  भोला  श्री  पी  ०
 श्रंकिनीडु  प्रसाद

 राज  श्री  श्री  लें  रामेश्वर

 राजदेव  fag,  श्री  श्री  राजगोपाल  )

 श्री  एम०  ZYo  डा०  बी ०  के०  करार  वरदराज

 श्री  एम०  एस०  सजीवी श्री  पी०  बी०  जी०  )

 श्री  उम्मेद  fag
 डा०  गोविन्द दास

 राधाकृष्णन्‌  श्री  एस०  रुद्र  प्रताप  faa,  श्री  )

 श्री  वाई०  ईश्वर श्री

 रामजी  श्री  श्री  एम०  रामगोपाल

 राम  श्री  श्री  Fo  रामकृष्ण  )

 रेड्डी  श्री  के  कोदंडा  रामी रामदेव
 श्री  )

 राम  श्री  )
 श्री  पी०  गंगा  )

 राम  श्री  श्री  पी०  एंथनी

 राम  fag  श्री  श्री  पी०  नरसिंहा

 राम  श्री  श्री  पी०  बाय पा
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 अथक-ननामा  ae  a  ee  नगगाायतल्‍  कसाणाਂ

 श्री  पी०  ato

 श्री  बी०  एन०

 रेड्डी  श्री  सिदराम  शंकर  श्री

 श्रीमती  सुशीला  श्री  बी०

 शंकर  दयाल

 ल  शफ़कत  श्री

 श्री  ए०

 श्री  के०  शम्भूनाथ  श्री

 श्रीमती  gto  )  श्री  एस०  ए०

 लक्ष्मीना  श्री  एम  ०  अर ०  )  श्री  ए०  पी०

 श्री  Zto  एस०  श्री  नवलकिशोर  )

 लम्बोदर  श्री  श्री  माधोराम

 भाई  श्री  श्री  राम  नारायण  )

 श्री  निहार  श्री  राम  रत्न

 श्री  मत  डा०  शंकर  दयाल

 लुत्फ़  श्री  डा०  हरि  प्रसाद

 शशि  श्री

 श्री  महा दीपक  सिंह  )

 श्री  राजाराम  )

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  श्री  रामावतार

 श्री  कुल चन्द  at  विश्व नारायण

 श्री  बालगोविन्द
 )  श्री  शिवकुमार

 ह
 श्री  sem  बिहारी  श्री  शिवपूजन  )

 श्री  रामचन्द्र
 शाहनवाज  श्री

 विजयपाल  श्री  ्  श्री  श्रण्णासाहिब  पी०

 श्री  अमरनाथ  श्री  पी०  कार
 )

 श्री  जी०
 )  शिवनाथ  श्री  )

 वीरभद्र  श्री  )  श्री  एन०

 श्री  के०  श्री  बी०  कार

 श्री  जी०  श्री  विद्याचरण

 श्री  पी० न  श्री  के०  के०

 श्री  )  शेर  fag,  प्रोਂ

 (a)



 सदस्यों
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 सूची

 श्री  चन्द  सिद्धेश्वर  प्रो०

 श्री  एम०  एस०  श्री  माधवराव

 श्रीमतीਂ  बी०  कार  ) ही
 स

 श्री  एम०

 संकटा  डा०
 रिख  )  सुन्दर  श्री

 संत बख्श  fag,  श्री  सुब्रत  श्री  सी०

 श्री  पी०  एम०  मिनिकाय  श्री
 )

 तथा  श्रमी नदी वी  द्वीपसमूह  सुरेन्द्रपाल  श्री  )

 प्रो ०  एस०  एल०  श्री  Fo

 श्री  श्री  इराज्मुद

 श्रीਂ  देवेन्द्र  श्री
 )

 श्री  बी०  )  श्री  इब्राहीम  सुलेमान  )

 श्री  इसहाक  श्री  ait

 श्री  शीत  कुमार  श्री  ए०  Ho  उत्तर  पश्चिम )

 श्री  डा०  रोनेन

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  )  श्री  रोबिन

 श्री  वसन्त  श्री  मुल्की राज

 श्री  एस०  सी०  सरदार  स्वर्ण  सिह

 श्री  ए०  पी०  ट्रिपल यम )  श्री  एस०  डो०

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  श्री  सोम  चन्द

 श्री  शंकर राव  श्री  प्रयोग  सिंह

 श्याम  श्रीमती  (area)  श्री  eto

 श्री  asta  कुमार  श्री  सी०  एम०  मुवत्तु

 श्री  गदाधर  स्वर  fag,  श्री

 श्री  सी०  एम०  श्री  कार  ato

 श्री  श्री  सिंद्धरामेश्वर  )

 श्री  कार  क०  श्री  जी०  जी०

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण
 )

 श्री  डी०  एन०
 ह

 fag,  श्री  नवल  किशोर

 श्री  सुबोध श्री  विश्वनाथ  प्रताप

 श्री  एस०  एम ०
 श्री  के०
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 हरि किशोर  श्री  श्री  कृष्ण चन्द  )

 हरि  faa,  श्री  श्री  एम०  एम०

 श्री  मनोरंजन  श्री  नुरुल

 श्री  ATaeg  श्री  एन०  ई०



 सभा  के
 प्र  शिकारी

 लोक  सभा

 न्यू

 श्री  बी०  ग्राम  भगत

 उपाध्यक्ष

 श्री  जी०  जी०  स्वयं

 सभापति  ता  लिका

 श्री  भागवत  झा  आजाद

 श्री  इसहाक  सम्भालो

 श्री  वसंत  साठे

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन

 श्री  जी०  विश्वनाथन

 महासचिव

 श्री  श्यामलाल  शरीर



 मंत्रिमंडल
 के  राज्यमंत्रियों  तथा  उप मंत्रियों  सूची

 एट  ee

 भारत  सरकार

 संब्रोमंडन  क  सदस्य

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स

 मंत्री  are  ग्रन्तरिक्ष  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 विदेश  मंत्री  श्री  यशवंतराव

 कृषि  att  सिंचाई  मंत्री  श्री  जगजोवन राम

 रेल  मंत्री  श्री  कमलापति  ब्रितानी

 रक्षा  मंत्री  श्री बंसी  लाल

 हन  भ्रौर  परिवहन मंत्री  To  जो ०  एस०  ढिल्लों

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  श्री  एच०  शिकार  गोखले

 मंत्री  शनी  ase  डी०  मालवीय
 क

 श्री  ठी०  To  पाई उद्योग  ब्रोकर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री

 निर्माण  att  ग्रा वास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  श्री  के०  रेशमिया

 aged  भर  नागर  विमानन  मंत्री  श्री  राज  बहादुर

 Ho  Wraec  रेड़ी गह  मंत्री

 रसायन  कौर  उं  रक  मंत्री  श्री  He  सा  ०  Yat

 are  मंत्री  डा०  शंकर  दयाल  शर्मा

 स्वास्थ्य  आर  परिवार  नियोजन  मंत्री  डा० कण  सिंह

 fan  मंत्री  श्री  सी०  सब्र  झमझम

 मंत्रालयों  विभागों  के  प्रभारों  राज्य  मंत्रो

 वाणिज्य  मंत्री  प्रो०  डी०  qYo  चट्टोपाध्याय

 पूर्ति  श्र  पुनर्वास
 सती THI  श्री  राम  निवास  मिर्धा

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रो०  एस०  नहल  हसन

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त

 श्रम  मात्रा  श्री रख  ताथ
 न  नाथ  रेड्डी

 श्री  विद्याचरण  शव  ल सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 इस्पात  कौर  खान  मन्नी  श्री  चन्द्रजीत  यादव
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 राज्य  मंत्रो

 उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ॥  ए०  सी
 ०

 जाएं

 निर्माण  ait  झ्रावास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  के०  एल०  भगत

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चौधरी
 राम  सेवक

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  ago  के०  गुजराल

 arr कृषि  mix  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खां

 उद्योग  त्र  पूर्ति  मन्त्रालय  में  तय  मंत्री  श्री  बी०  पी०  ala

 गृह  कार्मिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा

 संसदीय  ara  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  ara  मेहता

 रक्षा  मन्त्रालय  उत्पादन  में  राज्य  मंत्री

 राजस्व  तर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  श्री  प्रणव  कुमा
 र  मुखर्जी

 न्याय  at  कम्पनी  कार्य  मित्ताल  में  राज्य  मंत्री  डा०  वी०  To  सैयद  मोहम्मद

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी

 उद्योग  अर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री ए०
 Tro  शर्मा

 कृषि और र  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  श्रण्णास।हिब पी०  fore

 पेंशन  wie  नागरिक  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 नौवहन  wit  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  एम ०  ब्रिवेदी

 Wat बप

 पैट्रोलियम  मन्त्रालय  में  SI-aat  श्री  जिया  रहमान  अंसारी

 बस्रा न्याय  we  कम्पनी  कायें  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री ra  जने  3

 विदेश  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बिपिन पाल  दास

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री
 के०  एम०  इसहाक

 अर  उर्वरक  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  सी०  पी०  माझी

 गह  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री
 श्री

 एफ०  एस०  मोहसिन

 शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग

 में  उप-मंत्री  श्री  हरविन्द  नेताम

 संचार  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया

 कृषि  अर  सिचाई  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  श्रमदान  पटेल

 रक्षा  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  लें  बी०  पटनायक

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  श्री  बी०  शंकरा नन्द

 ऊर्जा  मन्त्री लय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद

 श्री  सुखदेव  प्रसाद . इस्पात  कौर  खान
 म
 न्याय  में

 उप-मंत्री

 (=)



 मंत्रिमंडल  के  राज्य  मंत्रियों  तथा  उपमंत्री
 +  नाणणणाणाणा  थों  की

 सूची

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी

 रेल  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बूटा  सिंह

 नौवहन  जोर  परिवहन  Arata  में  उप-मंत्री  श्री  दलबीर  सिंह

 कृषि  और  सिचाई  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  शन
 केदार

 न  थि  सिह

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  लय  में  उप-मंत्री  श्री  धर्मवीर  सिह

 श्री  जी०  वेंकटस्वामी पूर्ति  ait  grate  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा

 शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में

 —_ Ss q-Hat  श्री  डी०  पी०  यादव



 लोक  सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 a

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 12  1976/22  1897

 Monday,  January  12,  1976/Pausa  22,  1897  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बज  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 शअ्च्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 [  Mr.  SPEAKER  11.0  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नारियल  ate

 के  ४1.  श्री  सो०  के०

 शी  एस०  ए०  मुरगनन्तम  :

 am  कृषि  कौर  सिचाई  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  नारियल  बोर्ड  बनाने  की  प्रबल  मांग

 जिन  राज्यों  में  मुख्य  वाणिज्यिक  फसल  नारियल  व्या  उन्होंने  वहां  नारियल  ae

 बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  मन्त्री  महोदय  को  शझ्रभ्यावेदन  भेजे  कौर

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय  करने  का  है  !

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्र: ह्, य  में  राज्य  मंत्री  श्रष्णासाहिब  पी०  :  तथा

 जी  हां  ।  हाल  ही  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  नारियल  बोले  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 (1)  इस  मामले  पर  भारत  सरकार  सावधानी  से  विचार  कर  है  कौर  यथा-शीघ्र  निर्णय

 नलिया
 जाएगा

 J
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 श्री  alo  क्‌०  चन्द्रभान  :  केरल  तथा  अन्य  राज्यों  में  नारियल  की  खेती  में  बड़े  पैमाने  पर  लग  गई

 बीमारी  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया
 गया  हूँ  कि  इसे  दूर  करने  के  लिए  अखिल

 भारतीय  स्तर  पर  कोई  समन्वित  प्रयास  शीघ्र  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  रोगमुक्त  पौधे  लगाने  की

 योजनाबद्ध  कौर  क्रमवार  वाही  की  जा  सके  ?  क्या  सरकार  केरल  जैसे  राज्यों  की  सहायता  करेगी

 जहां ऐसे  प्रयास  करने  के  लिए  नारियल बों  बने  हुए  हैं
 ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  मैं  इसका  उत्तर  हां  में  ही  दंगा  ।  सदस्य  महोदय  इसमें  गहरी  रुचि

 दिखा  रहे  हैं  wit  इस  इस  मास  की  21  तारीख  को  नारियल  उगाने  वाले  राज्यों  के  सभी  संसद

 सदस्यों से  परामर्श  करने  वाले  हैं  ।  ताकि  सदस्य  महोदय  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  के  इलावा  भी  यदि  कोई

 शीर  सुझाव  हो  तो  केन्द्र  सरकार  नारियल  उगाने  वाले  विभिन्न  राज्यों  की  सरकारों  की  सहायता  कर  सके

 are  नारियल  उत्पादकों  के  साथ  भी  हम  इस  समस्या  पर  चर्चा  कर  सकें  ।

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  इस  निश्चित  उत्तर  के  लिए  हम  आभारी

 परन्तु  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  इतने  ही  महत्वपूर्ण  विषय  की  are  दिलाया

 गया  है  कि  नारियल  के  मूल्यों  में  तेजी  से  गिरावट  arg  है  जिससे  नारियल  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ?

 शायद  मन्त्री  महोदय  को  यह  भी  ज्ञात  है  कि  90  प्रतिशत से  alas  उत्पादक  लघु  किसान हैं
 ?  इस  प्रकार

 इससे  मुख्यालय  नारियल  उत्पादक  कुछ  राज्यों  की  सरथ-व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  ऐ  से  कदम  उठाएगी  जिनसे  उत्पादकों  के  हितों  कौर  नारियल  के  उत्पादन  को

 इस  संकट  से  बचाया  जा  सके  ?

 थी  श्रण्णासाहिब  पी०  वास्तव  में  भारत  लघु  किसानों  का  ही  देश  है  ।  ate  विशेषकर

 नारियल  उत्पादकों  के  पास  बहुत  छोटे-छोटे  भू-खण्ड हैं  ।  सरकार  को  पता  है  कि  हाल ही
 में  नारियल  के

 भाव  काफी  गिरे  हैं  ।  परन्तु  सदस्य  महोदय  को  पता  होगा  कि  इस  देश  में  खाद्य  तेलों  के  भाव  बहुत  ऊंचे  हैं

 और  वे  उपभोक्ताओं  की  क्षमता  से  परे  हैं  ।  हम  सब  इन  के  भाव  कम  करने  लगे  हुए  हैं  ।  इस  प्रकार  यदि

 मूल्य  गिरे  हैं  तो  यह  बहुत  बरच्छा  लक्षण  है  ।  केवल  इसी  बात  की  चिनता  है  कि  वे  अचानक  न  गिरें  क्योंकि

 इससे  क़षि  ग्रंथ-व्यवस्था  में  अ्रव्यवस्था  रानी  है  ।  सरकार  का  ध्यान  इस  रोक  लगा  हुमा  है  |

 डा०  हेनरी  आस्टिन  :  क्या  मन्त्री  महोदय  को  पता  है  कि  देश  में  स्थापित  किए  जा  रहे  नारियल

 झ्रनुसन्धान  जसे  कायम कू लम  या  करोड़  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  में  wary  हैं  जेसा

 कि  श्री  चन्द्रभान ने  बताया  है  कि  कीड़े  नारियल  के  पौधों  को  चट  करते  जा  रहे  हैं  कौर  यदि  ऐसा  चलता

 रहा  तो  केरल  के  लोगों  को  इस  राज्य  का  नाम  बदलना  पड़ेगा  ।  केरल  का  द्य  है  नारियल  की  भूमि  शर

 mand है  कि  अगले  25  वर्ष  में  इन  पेड़ों  का  नाम  तक  नहीं  रहेगा  ।  इस  रोग  का  इतना  व्यापक  पड़ा

 है  ।  हमारे  ग्रनुसन्धान  केन्द्रों  न ेइस  विपदा  का  मुकाबला  नहीं  किया  है  ।  कया  मन्त्री  महोदय  इस  विषय  में

 सभा  को  बताएंगे  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  एक  विचार  यह  हो  सकता  है  कि  हमारे  ग्रनुसन्धान  केन्द्र  नारियल

 अ्रथे-व्यवस्था  को  बचाने  के  लिए  काफी  कुछ  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  में  निराशावादी  रवैया  अ्रपनाने  को  तैयार

 नही ंहूं
 ।

 वास्तव  में  हमें  नई  संकर  किस्म  खोजने  में  सफलता  मिली  है  ।  केरल
 में  तथा  अन्यत्र  सहायक

 नर्से रि यां  स्थापित  की  गयी  है  ताकि  रोगग्रस्त  नारियल--पौधों  के  स्थान  पर  नए  पौधे  लगाए  जा  सकें  ।

 मनुष्यों की  भांति  पेड़ों  को
 भी

 यदि  भोजन  ना  मिले  ate  उनकी  ठीक  से  देखभाल  न  की  जाये  तो  रोग  उन

 पर  अधिक  जोरदार  हमला  करता  है  ।  केरल  में  सिचाई  भोर  द्भय  पोषक  पदार्थ  उन्हें
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 )  मौखिक  उत्तर

 पुरी  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  हुए  ।  वहां  न्य  उपाय  भी  नहीं  किए  गए  ।  इसीलिए  पड़ौसी  तमिलनाडु

 में  उपज  कहीं  अधिक  है  ।  सरकार  इन  बातों  पर  ध्यान  दे  रही  हैं  कौर  सदस्य  महोदय  को  ऐसी  कोई

 नहीं  होनी  चाहिए  कि  केरल  में  नारियल  की  खेती  समाप्त  हो  जायेगी  ।  नारियल  केरल  की  भविष्य  की

 अर्थ-व्यवस्था  में  वही  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता  ।

 किसानों  को  कृषि  बीजों  को  बिक्री

 82.  श्री  के०  एम०  मधुकर  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  किसानों  को  कर्ष  बीज  किस  मुख्य  पर  बेच  रही

 गांवों  मंडोर  विशेषकर  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  शौर  ara  में  ये  बीज

 कहां  तक  उपलब्ध थे  ?

 कृषि  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  तथा

 भारत  सरकार  प्रत्यक्ष  रूप  से  कृषकों  को  कोई  बीज  नहीं  बेचती  हैं  ।  बीजों  की  मांग  का  अ्रनुमान  लगाने

 तथा  उनके  उत्पादन  एवं  वितरण  की  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 सरकारें  ग्रसने-प्राय  या  सहकारी  संस्थानों  के  माध्यम  से  मांग  पुरी  करने  के  लिये  विभिन्न  फसलों  के

 पर्याप्त  संकर  बीज  या  अ्रधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  के  वितरण  की  व्यवस्था  करती  हैं  ।  मूल्यों

 पर  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारें  जिन  म्यों  पर  कुछ  महत्वपूर्ण

 के  बीजों  का  विक्रय  करती  वे  भ्रनुबन्ध  में  दिये  गये  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम

 बंगाल  की  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  जानकारी  के  अ्रतुसार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  व्यवस्था  की

 गई थी  कि  वहां  1975  तथा  रबी  1975-76  के  दौरान  बोजों  की  कोई  कमी न  हो  ।

 Wel a  ध न्य
 प्रत  ब  थ

 राज्य  फसल  बीज  का  मूल्य

 क्विंटल  रु०  मे ं)
 दि  क  य  अ  ब  ब  अ  नन

 गह  277.50
 प्रॉयर  270.50

 धान |  200  से  300  तक

 पटसन  320

 500

 सोयाबीन  950

 बिहार  art  253.508  271.  50  तक

 275

 मकका  415  436
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 उत्तर  प्रदेश  130 से  170  तक

 मकका

 ज्वार  150

 180

 पश्चिम  बंगाल  ,  गह  225  से  290  तक

 150 से  280  तक

 600

 130

 ee  nn

 Shri  K.  M.  Madhukar:  Sir,  the  Minister’s  reply  is  evasive  &10  mis’ercirg  tecsuse  es
 against  his  statement  that  Centre  has  no  responsibility  as  far  as  supply  cf  Secds  to  States  like
 Bihar,  U.P.,  West  Bengal  and  Assamis  concerned,  the  Maize-Sccd  supplied  by  the  Naticna¥
 Seeds  Corporation  to  farmers  was  totally  ineffective  resultirgin  heavy  11  १५  tc  fermers.  wert
 to  know  why  such  seeds  were  supplied  ard  whether  Gcverr  ment  would  ir  quire  into  this  fupply
 and  which  officials  of  the  Corporation  were  respcnsible  therefcr  ?  I  alse  wert  tc  krcow  the
 action  taken  by  Goverrment  ard  whether  their  atterticn  kes  keen  Crivntcwares  thiscrrct  >

 श्री  श्रण्यासाहिब ०
 fare  :  इस  विशेष  उदाहरण

 a
 बारे  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मेरा  मन्त्रालय

 इसकी  जांच  करना  चाहेगा  रोक  इसमें  माननीय  सदस्य  का  सहयोग  भ्रपेक्षित  हमने ak  प्रश्न  सभी

 सरकारों  को  सम्बोधित  किया  था  ate  उन्होंने  उत्तर  में  यही  बताया  है  कि  जहां  तक  सप्लाई  का  सम्बन्ध

 ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  यदि  किसी  भाग  में  बीज  ही  अ्रसफल  रहा  हो  तो  इसकी  जानकारी

 मुझे नहीं  है  ।

 Shri  K.  M.  Madhukar:  Accordirg  to  his  reply  the  requiremerts  cf  State  Gcverrmerts
 have  been  fully  met,  but  feel  otherwise.  I,  therefcre  wert  a  ccrcrete  reply  regercir g  the
 quantity  of  seeds  asked  for  by  Bihar  Goverrment  ard  the  quantity  supplicd  by  the  Centre  >

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  मेरे  पास  पुरा  विवरण  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  बिहार  सरकार

 ने  कितना  मांगा  था  कौर  कितनी  सप्लाई  उसे  की  गयी  |  उदाहरणार्थ  धान  वे  प्रभावी  बी  ज  की  आवश्यकता

 34  हजार  टन  शौर  राज्य  सरकार  के  पास  इसकी  उपलब्धता  27  हजार  टन  थी  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के

 पास  यह  37  सौ  टन  मौर  तराई  निगम  के  पास  2  हजार  टन  थी  ।  स्वयं  बिहार  सरकार  के  TATA  भी

 इसमें  किसी  प्रकार  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 Shri  Narsinh  Narain  Pandey:  The  pacdy-seeds  supplied  in  recent  years  Leave  ret
 proved  to  be  suitable  in  those  scil-ccrditicns  ard  atmcspheie  ard  its  gesmiretirg  cepecity
 ended  within  two  months  of  sowing,  therefore  it  failed  tc  spreut.  I  went  tc  kreow  wheiker
 such  ccmplaints  were  received  ard  whether  arrargements  would  be  mede  acccrdir  gly  fcr  Rabi
 and  Kharif  seasons  after  examining  the  suitability  of  seecs  in  different  kirds  01  scils  as  there  are
 soil  testing  committees  and  Experiment  Centres  in  each  district  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  यह  ठीक  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कृषि  सम्बन्धी  जलवायु

 की  स्थिति  इतनी  भिन्न  है  कि  एक  ही  संगठन  सभी  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकेगा  कौर  इसीलिए

 हमने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  झपने  अपने  राज्यों  में  बीज  निगम  बनाएं  |  हमने  राज्य  सरकारों
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 को  ag  भी  सुझाव  दिया  है  कि  केवल  बीज  निगम  बनाना  ही  काफी  नहीं  है  सनौर  उन्हें  प्रम  मन

 भी  स्वतन्त्र  रूप  से  बनाने  होंगे  जिन  पर  भ  किया  जा  सके  ताकि  किसानों  को  घटिया  बीज  थ  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  बीज  निगम  का  सम्बन्ध  यदि  यह  प्रमाणित  हो  जाये  कि  उसने  किसी  किसान  को

 घटिया  बीज  दिया  है  तो  उस  किसान  को  मुश् नाव जा  दिया  जायेगा  ।

 श्री  अनन्त  राव  पाटिल  :  बीज  बेचने
 का

 प्रश्न  बीजों  के  उत्पादन  जुड़ा  हम्ना  है  ।  हमारे  देश  में

 विभिन्न  संगठन  बीजों  का  उत्पादन  करते  हैं  जे  पूरा  संस्थान  बहुत  बढ़िया  बीज  उगाता  है  ।  राज्य

 कृषि  विश्वविद्यालय  at  कुछ  किसान  भी  बीज  उगाते  हैं  ।  जहां  तक  बीजों  का  सम्बन्ध  बढ़िया  बीजों

 के  प्रमाणीकरण  के  लिए  कोई  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  कौर  अनेक  बार  किसानों  को
 घटिया

 बीज  मिलते हैं
 मैं  जानना  चाहता हं  कि  क्यों  उपरोक्त  अभिकरणों  में  बीजों  के  उत्पादन  में  किसी  समन्वय  की  अ्रावश्यकता

 नहीं  है  कौर  क्या  वीजों  के  प्रमाणीकरण  की  किसी  व्यवस्था  की  नहीं  है  ताकि  किसानों  को

 नुकसान

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  जी  मैं  भी  यही  कहूंगा  कि  समन्वय  बिल्कुल  शझ्रावश्यक  है  |

 मेरे  मन्त्रालय  का  भी  यही  अनुमान  है  जमकर  इसीलिए  हमने  बीजों  के  सम्बन्ध  में  गतिविधियों  के  समन्वय  हेतु

 एक  केन्द्रीय  ats  बनाया  है  ।  जसा  कि  मैं  बता  चुका हूं  राज्य  सरकारें  कौर  केन्द्रीय  सरकार  स्वतन्त्र

 प्रमाणन  एजेंसियां  बना  रही  हैं  पौर  सरकार  इनके  लिए  वित्तीय  सहायता  भी  देने  को  तैयार  है  |  प्रवचन

 व्यवस्था  भी  आवश्यक  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  हैं  कि  प्रबंधन  व्यवस्था  की  जाये  |

 डा०  रोनेन  सेन  :  सभी  जानते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  विभिन्न  एजेंसियों  से  बीज  लेकर  राज्यों  को

 सप्लाई  करता  है  ।  क्या  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  इनके  मूल्यों  में  भारी  भ्रन्तर  है  ?  aaa  में  गेहूं  का

 भाव  277.  5  उत्तर  प्रदेश  में  180  रुपये  प्रौढ़  पश्चिम बंगाल  मे  225  रुपये  है  ।  गेहूं  ate  धान  के

 मामले  में  इतना  भ्रमित  भ्रातृ  कयों  है  ?  कया  ऐसा  विभिन्न  राज्यों  से  विभिन्न  मृत्य  प्राप्त  करने  के  कारण

 है  या  क्या  राज्य  स्वय  अपने  मूल्य  निश्चित  करते  हैं  ?

 श्री  श्रष्णासाहिब  पी०  fae  :  सबसे  पटले  मैं  यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता हुं  कि  केन्द्र  सरकार

 किसी  को  भी  बीज  सप्लाई  नहीं  करती  ।  राष्ट्रीय  बीज  usa  फार्ग  निगम  शौर  तराई  निगम  जैसे

 सरकारी  क्षेत्र  ्र  भ्रम-स सका  री  क्षेत्र  के  बीज  संगठनों  द्वारा  बोज  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ।  जहां  तक  राष्ट्रीय

 बीज  निगम  का  सम्बन्ध  हूं  हम  सभी  राज्यों  को  एक  ही  मूल्य  पर  बीज  सप्लाई  करते  हैं  ।  होता  यह

 है  कि  राज्य  सरकारें  विभिन्‍न  एजेन्सियों  से  बीज  खरीदती  हैं  alt  बाद  में  भाव  निश्चित  किए  जाते

 हैं  ।  मूल्यों  में  इसलिए  भ्रन्तर  पड़  जाता  है  ।  ऐसा  इसलिए  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  सप्लाई .

 किए  जाने  वाले  बीजों  में  कोई  अन्तर  होता  है  |

 अमरीका  से  तौल  से  कम  गेहूं  भेजा  जाना

 *83.  श्री  हरिकिशोर  fae  e

 श्रीमती  पावती  कृष्णन्  :

 कया  कृषि site  सिचाई  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 Answers  —

 क्या  सरकार  ने  इस  आशय  के  समाचर  देखे  हैं  कि  भारत  को  खाद्यान्नों  का  लदान  करते

 रम  री  की  कम्पनियों  ने  अधिकृत  रूप  से  घोषित  मात्रा  से  कम  मात्रा  में  हूं  सप्लाई  किया

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  झीर

 क्या  वहां  स्थित  भारतीय  एजेंटों  से  कोई  पुछ  ताछ  की  गई  है  ग्रोवर  तौल  की  जांच  न  करने  के

 लिये  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (att  श्रण्णासाहिब  पी०  ate  (a):

 सरकार  ने  इस  आशय  की  प्रेस  रिपोर्टें  देखी  जिनमें  मैसेज  बंगे  न्यू  याक  के  निम्न स्तर  के  एक

 कर्मचारी  ने  बयान  दिया  था  कि  डैस्ट्रेहन  के  उनके  एलीवेटर  से  भारत  ग्रोवर  श्रफ़ीकी  देशों  को  जाने  वाले

 जहाज़ों  में  कार्पोरेशन  कम  वजन  में  खाद्यान्न  भेज  रहा  है  |

 वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  जो  कि  भारत  सरकार  की  ate  से  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  से  सभी  खाद्यान्नों  की  ख  दारी  करने  के  लिए  जिम्मेदार  को  कहा  गया  है  कि  वे  वस्तुस्थिति

 का  पता  लगाएं  |

 श्री  हरि किशोर  fag:  इससे  कई  प्रश्न  उठते  हैं  ।  सबसे  पहले  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह

 जनना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  सही  जांच  करने  वाली  कोई  ऐसी  एजेन्सी  है  जो  इस  बात  का

 पता  लगा  सके  कि  वस्तु  तौल  से  कम  है  प्रिया  नहीं  ?  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  केवल

 अमरीकी  रिपोर्टों  से  चला  अथवा  सरकार  के  पास  झपना  एक  संगठन  अथवा  एजन्सी  है  ?

 कम  तौल  से  लगभग  कितना  होगा  ?  कया  इसके  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  ?

 att  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  मानो  सदस्य  को  जानकारी  हेतु  मैं  यह  बताना
 चाहता हूं

 कि  विधान  के  अ्रस्तर्गत  न  केवल  अमरीका  में  बल्कि  कनाडा  तथा  आ्रास्ट्रेलिया  जैसे  अधिकांश  महत्वपूर्ण

 निर्यातक  देशों  में  एक  जसा  कानून  ।  हमारे  द्वारा  निरीक्षण  का  कोई  ग्र  नहीं  क्योंकि  उनके

 निरीक्षकों  द्वारा  किया  गया  निरीक्षण  उन  देशों  के  कानून  के  ग्रन्तगंत  अ्रस्तिम  होता  है  ।  हमने

 अमरीकी  सरकार  से  इस  मामले  पर  बात  की  है  ।  लेकिन  वे  अ्रपने  कानून  के  अनुसार  चलते  हैं  कौर

 इसलिए  हमारे  प्रमाणिक  की  कोई  मान्यता  नहीं  ।  जहां  तक  स्वतन्त्र  प्रमाणिक  एजेन्सी  बनाने

 के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  हमने  वाशिंगटन  में  स्थित  इण्डिया  सप्लाई  मिशन  की  सहायता  से  कुछ  अरसा

 पहने  इस  ब्  पर  विचार  किया  था  ।  वहं  नियुक्त  हमारे  प्रतिनिधियों  के  चाहे  जो  भी  विचार हो  रहे

 हों  यदि  उनको  कानूनी  मान्यता  नहीं  दी  जा  पेस  बारे  में  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  का  क्या

 लाभ है  ?  जहां  तक  कम  तौल  का  सम्बन्ध  इसका  पता  हमें  अमरीकी  प्रैस  से  तथा  वहां  न्यायालय

 में  चल  रही  कार्यवाही  से  ही  चला  ।  हमने  यह  मामला  फ़िर  से  भारतीय  दूतावास  को  भेज  दिया

 है  ।  हम  ब्यौरा  इकट्ठा
 कर

 रहे  wat तक  हमारे  पास  ब्यौरा नहीं  पाया  है  ।

 श्री  हरि किशोर  fag  :.  क्या  भ्रमरी का  द्वारा  घोषित  मात्रा  से  कम  गेहूं  सप्लाई  करने  से  होने

 वाले  घाटे  के  ग्राहक  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  श्रमिक  की  सरकार  से  बातचीत  की  है  ?
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 मौखिक  उत्तर

 श्री  झंण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  मामलें  न्यायालय  में  हैं  ।
 प्रभी  तक  उनकी  पुष्टि  नहीं हुई

 ।

 पुष्टि  होते  ही  हम  निश्चित  रूप  से  aaa  मांग  ।

 श्री  के०  गोपाल  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  अमरीकी  पत्तनों  से  लदे  मल  के  तौल  की

 जांच  के  लिए
 हमारे

 पास  कोई  एजेन्सी  नहीं  तथा  हमारे  निरीक्षण  का  कोई  wy  नही ंहै  ।  मैं

 tat  महोदय  से  यंह  जनना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सही  तौल  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हमारे  पत्तनों

 र  माल  उतरते  समय  कोई  निरीक्षण  लिया  जाता  है  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  दुर्भाग्यवश  हमारे  पत्तनों  पर  स्वचालित  भार  सोलन

 मशीनें  नहीं  हैं  कौर  माल  उतारने  का  काम  मजदूर  करते  हैं  यदि  मंशीनें  लगाई  जाएं

 तो  इस  पर  काफ़ी  खर्च  भ्राता  है  कौर  दूसरी  रोक  इससे  मजदूर  बेकार  हो  जति  हैं  ।  मत  हम  हाथों  से

 बोरियां  भरते  हैं  ।  हालंकि  इससे  नुक्सान  है  क्योंकि  मजदूरों  द्वारा  बोरियां  भरने  के  कारण  सही

 तौल  का  पता  नहीं  चल  पाता  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  मंत्री  ने  कहा  है  कि  निरीक्षण  के  लिए  हमारे  पास  कोई  एजेन्सी

 नहीं  है  ।  फ़िर  मैं  यह  जनना चाहता
 हुं  कि  क्या  लदान  अमरीकी  सरक।र  के  नि  क्षणों  द्वारा

 अथवा  वाणिज्यिक  संस्था  द्वारा  प्रमाणित  तौल  के  आधार  पर  किया  जात  है
 ?  क्या  वहां  कोई

 जांच  की  जाती  प्रिया  उस  माल  को  ज्यों  का  त्यों  स्वीकार कर  लेते हैं
 ?  क्या  सरकार  की

 नीति  इस  बात  की  जांच  करना  नहीं  है  कि  तौल  उतना  ही  है  अथवा  नहीं  जितना  लदान  सूची  में

 दिखाया  गया  है
 ?

 शो  श्रण्णासाहिब  पी०  fare :
 मैं  प्र नुमा नित  वजन  की  बात कर  रहा  था  ।  वजन  का  अनुमान

 लगा  लिया  जाता  है  ate  गिनती  की  जाती  है  |  fra  पद्धति  से  हम  काम  करते  उससे  सही  तौल

 का  पता  नहीं  चल  पाता  |

 जल  संसाधनों  के  बारे  में  द्वितीय  fara  कांग्रेस

 *84.  श्री  राम  सहाय॑ पाँडे  :  कया  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जल  संसाधन  द्वितीय  विश्व  कांग्रेस  19 ८  र fom  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी

 ौर

 यदि  at,  तो  उसम  क्या  मुख्य  सिफ़ारिशें की  गई  तौर
 उन

 पर
 सरकार

 की
 क्या

 क्रिया है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ
 जी  att

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 विवरण

 जल  संसाधनों  पर  बताय  विश्व  का
 Pee  पिरो  PET.  rr ग्रेस  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफ़ारिशें  संक्षिप्त  में  नीचे  दी

 गई
 हैं

 :-

 (1)  जल  को  एक  राष्ट्रीय  सम्पदा  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  ale  जल  संसाधनों

 ्
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 के  विकास  का  प्रायोजन  क्षेत्रीय  तथा  राष्ट्रीय  प्राकार  पर  राजनीतिक  sivas

 पर  ध्यान  न  देते  हुए  व्यापक  योजनाएं  तयार  करना  होना

 चाहिए  जिसमें  एक  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारित  राष्ट्रीय  जल-नीति  के  आधार  पर

 ये  तयार की  जानी  चाहिए  ।

 (2)  जल  तथा  भूमिगत  जल  के  संयुक्त  ख्  से  उपयोग  को  अ्ावश्कयत  है  ।

 अन्वय  को  नई  तक नोकों  जसे  प्रभावती पता  तथा

 रेडियों  धर्मी  का  प्रीतम  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  |

 प
 q\  जल  संसाधनों  के  में  qalaxgr.  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभावों को  न्यून

 म्रयवा  कम  करने  के  उपायों  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |

 (4  an  विकसित  देशों  के  लिए  व्यय  जाने  वाले  जल  के  शोधन  के  विकास  हेतु

 अ्रतुसंधान  sty  की  आवश्यकता  है  ।

 तालਂ  शीतलਂ  प्रणालियों  पर  तबा  ताप  विद्युत्  केन्द्रों  से  ठंडे  जज  जल  निवास-द्वारा (s)

 मछलियों  के  जीवत  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  पर  झ्रागें  HTTATA  करते  की

 श्वेता है  |

 6)  जलਂ  प्रबंध  प्राय  क्षेत्र  जेसे  स्वास्थ्य  सामाजिक  प्रभावों  arts

 को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 (7)  सिंचाई  प्रणालियों  के  उपस्थित  डिजाइन  जिसमें  जल  सप्लाई  एवं  नियंत्रण  प्रणालियों

 का  सुधार  शामिल  के  दवारा  काफ़ी  जल  की  बचत  हो  सकती है
 ।

 सरकार  ने  उपर्युक्त  सिफ़ारिशों  को  नोट  कर  लिया
 है

 ।

 थी  राम  सहाय  पाडेय  :  विवरण  में  कहा  गया  है  :

 जल  को  एक  राष्ट्रीय  सम्पदा के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  ग्रोवर  जल  संसधनों  के

 विकास  का  प्रायोजन  क्षेत्रीय  तथा  राष्ट्रीय  आधार  पर  राजनीतिक  सामानों  पर

 ध्यान
 न

 देंते  हुए  व्यापक  योजनाएं  तयार  करना  होना  चाहिए  क  #  ०
 पै

 सबसे  पहले

 मैं  श्री  जगजीवन  राम  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  गोदावरी  जल  विवाद  को

 हल  करने  के  लिए  अपने  पद  का  उपयोग  किया  ।  समझौते  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 दूसरे  नमदा  जल  विवाद  car  अरन्य  जल  विवादों  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 wt  रही है
 ?

 meat  महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  ।  कृपया  जल  संसाधनों  पर  प्रश्न

 जल  विवि  पर  नहीं  ।

 श्री  राम  सहाय  इन  दोनों
 में  क्या

 ग्रस्त  जल  नदी  का  ही  तो  भाग  है  ।

 जल  का  दसवां  भाग  हमारे  देश  में  हम  उसको  किस  प्रकर  काम  में  लाएंगे  ?

 श्री  केदार  नाथ  fag:  :  इसके  लिए  नोटिस  दिया  जाए  ।
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 थी  प्रियरंजन  वास  मुन्नो  :  विवरण  में कहा  गया  है  aaa  के  विकास  का  आयोजन  क्षे  त्रीय

 तथा  राष्ट्रीय  आ्राघार  पर  राजनीतिक  सितारों  पर  ध्यान  न  देते  हुए  व्यापक  योजनाएं  तार  करना

 होना  चाहिए  जिसमें  एक  स्पष्ट  रूप  मे  निवारित  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  rare  पर  थे  तपाक  को  जानी

 चाहिएਂ  इस  dad  में  मैं  यह  जानना  चाहता हुं  कि
 क्या  पद्मा  आदि  नदियों  जल  का

 झंघधिकतम  प्रयोग  करने  के  लिए  भारत  ate  बं  गल  देश  ने  व्यापक  योजना  बनाई  है
 ?

 थ्री  केदार  नाथ  fag:  इसके  लिए  भी  नोटिस  दिया  जाए  ।

 थी  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :
 तब  प्रश्न  का  क्या  लाभ  ?

 श्री  केदार  नाथ  सि  इत  जीत  पर  सम्मेलन  में  विचार  नहीं  क्रिया  गया  था  क्योंकि  इस

 सम्मेलन  को  प्रायोजन  गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा  किया  गया  था  are  उन्होंने  जो  सिफारिशें  कों

 हम  उन  पर  अपने  देश  के  संदर्भ  में  विचार  कर  रहे  हैं  मत  जहां  तक  प  नदो  को  सम्वत्

 यह  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नदी  है ब्र ौर  हम  इस  पहलू  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  ।

 थ्रो  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी
 :

 मैं  मंत्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता हूं
 कि  इन  सिफ़ारिशों  पर

 भारत  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ई  है  ate  विशेषकर  पहली  सिफारिश  पर  जिसमें  कहा  गया  है  कि

 जल
 को  राष्ट्रीय  सम्पदा  के  रूप  में  माना  जाए

 ?  क्या  सरकार  का  संवैधानिक  परिवर्तित  करने  तथा

 जल  संसाधनों  को  प्रथम  सची  में  लाने  का  विचार  है  ?  सिफारिश  संखया  6  के  बारे  ar  कांपे

 वाही  की  जा  रही  हैं  जिसमें  कहां  गया  है  कि  जल  प्रबन्धकों  को  त्रय  सामाजिक  प्रमा

 इरादी  विषयों  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  |  उदाहरण  के  तौर  हाल  में  प्राप्त  रिपोर्टों  से

 पता  चला  है  कि  गंगा  नदी  में  जल  azar  इतना  बड़  गया
 है

 कि  wr  उसको  पित्ता  डी  सहित  हो

 गई  है भ्र ौर  इसका  जल  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकर  हो  ware  ।  क्या  सरकार  ने  इस  सिंका  रिश  को

 करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 को  केदार  नाथ  साहब  सरकार  ने  अ्रापोग  को  सिफारिशों  पर  ध्यान  दिया  है  ate  राष्ट्रपति  ते

 भी  दोनों  सदनों  के  सम्मुख  भ्र पने  प्र भि भाषण  में  इसका  उल्लेख  किया  है
 ।

 हम  ही  पहलू  पर  ग्रीवा

 प्रकार  से  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 कालेजों  में  रोड़रठदिप

 *  ४5.  को  सरोज  मर्जों

 थी  समर  मर्जी

 क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रो  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  ग्रीन  आयोग  ने  कालेजों  में  रीडरशिप  सम्बन्धी  पते

 प्रस्ताव  कें  बार  में  जानकारी  दे  दी  है

 (@)  क्या  बहुत  से  कालेजों  विशेष  रूप
 से  अल्पसंख्यकों  के  कालेजों  इस  प्रस्ताव  का

 कौर विरोध  किया है

 उत  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (Mo  एस०  नरसल  :
 जै  हीं  ।

 ate  जिन  विश्वविद्यालयों  को  उक्त  योजना  तेजी  गई  थी  सरकार  और

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  दोनों  में  किसी  को  भी  कोई  एस  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुए  ay

 प्रस्तावों  का  विरोध  किया  गया  हो  ।  झ्रायोग  को  कुछेक  कालेजों  से  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  .  आयोग

 उन  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  जानकारी  देंगे  कि  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  आयोग

 की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  समय  अर्थात  रीडरशिप  पद  के  लिए  नई  भर्ती  के  समय  sa  700

 सिलेक्शन  ग्रह  प्राप्त  अध्यापकों  का  क्या  होगा  जो  इस  समय  रीडर  पद  के  समकक्ष  हैं
 ?

 प्रो०  एस०  ्  हसन :  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  के  कालेजों  लगभग  400

 ब्लड  प्राप्त  अ्रंध्यापकों  ने  9  1976  को
 रिट

 याचिका  दायर  की  है  ।

 इस  पर  टिप्पणी  करना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  सरोज  मिर्ज़ा  :  अ्रल्पसंख्यक  अर्थात  अलग  तमिल  तथा  मलयालम  जैसी  दक्षिण

 भारतीय  भाषाओं  के  अल्पसंख्यक  भाषायी  विभाग  से  ये  सुझाव  मिले  हैं  कि  वहां  3-4  रहता

 प्राप्त  अध्यापक  नਂ  कि  6-1  नई  सिफारिशों  के  अ्रनसार  जब  तक  6  ग्र ध्या पक  न  रीडरशिप

 का  पद  नहीं  बनाया  जाता  ।  रीडरशिप  का  पद  बनाने  के  लिए  वं  श््र्पते  विभाग  में  2-3  रहता  प्राप्त

 अ्रध्यापक  चाहते हैं  ।  ग्रल्पसंख्यक  भाषायी  विभाग  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  की  कया  प्रतिक्रिया  है

 झर  वह  क्या  सुझाव  देना  चाहते  हैं
 ?

 प्रो०  एस०  रूल  हसन  :  ग्रा योग  इन  विषयों  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  weal  :  मंत्री  महोदय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  atic  क्या  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ?  इस  समय  विश्वविद्यालय

 में  चार  प्रकार  के  पदों  की  प्रणाली  चल  रही
 प्रोफेसर  तथा  चेयरਂ

 ।
 मैं

 मंत्री  महोदय  से  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  एक  स्थायी  प्रणाली  है  कि  इन  पदों  को

 विद्यालयों  अथवा  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  अ्रायोग  द्वारा  वरीयता  के  आधार

 पर  नाव  शैक्षिक  योग्यता  पौर  कुशलता  HATA  पर  भरा  जाता है
 ?

 क्या  यहं  परम्परा है  अथवा

 नहीं
 ?

 प्रो०  एस०  नूरुल  हसन  :  यह  प्रश्न  पूरी  तरह  समझ  नहीं  या  |

 श्री  प्रियरंजन  दास  मन्दी  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  पदों  के  भरते  समय  वरीयता  को  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  अथवा  उनकी  कुशलता  तथा  शैक्षिक  योग्यता  को  ?

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन :  प्रतिकाश  विश्वविद्यालयों  की  यहं  प्रथा  रही  है  ate  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  भी  यही  नीति  जिसे  सरकार  भी  स्वीकार  करती  कि  योग्यता  के  आधार

 पर  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  खुली  प्रतियोगिता  के  माध्यम  से  पद  भर ेजाए  ।

 प्रो ०  ष््प्द  पाराइ:र
 :

 मैं  मंत्री  महोदय
 से

 यहे  जानना  चाहता
 हूं  कि

 कालेजों  में  रीडर

 नि  युक्त  करने  ‘at  निर्णय  कब  किया  गया  ?  क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  तथा  प्राधिकारियों
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 22  मौखिक
 विवि

 1897

 के  लिए  यह  झ्रावश्यंक  नहीं  था  कि  बे  रिट  याचिका  दायर  करने  से  पूर्वे  इस  प्रश्न  पर  निर्णय  करवा

 लेते  site  विशेषकर  ऐसी  परिस्थितियों  में  जबकि रिट  दायर  करने  की  तिथि  (9  1976)

 तथा  मल  स्थिति  में  समय  का  अन्तराल

 प्रो०  नुरुल  हसन  विश्वविद्यालय  अ्नदान  अ्रायोग  ने  योजना  के  बारे  में  विभिन्न

 विश्वविद्यालयों  को  13  ग्रस्त  को  पत्र  लिखा  था  ।  इस  पत्र  में  यह  कहां  गया  था  कि  विश्वविद्यालयों

 को  नवम्बर  या  दिसम्बर  के  meq  तक  विस्तृत  योजनाएं  भेजनी  हैं  ।  दिल्‍ली  अध्यापकों  से  प्राप्त

 अ्रभ्यावेदन  को  उपकुलपति  ने  1  1976  के  पत्र  के  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 को  भेज  दिया  ।  मत  1  जनवरी  ate  9  जनवरी  के  बीच  सारा  समय  नहीं  बीता  था  ?

 पटना  में  विनाशकारी  बाढ़  से  gar  नुकसान

 *&87.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  area  में  विनाशकारी  बाढ़  के  कारण  पटना  नगर  में  करोड़ों  पथों  का

 नुकसान  gal
 था  ;

 तो
 इस  नुकसान के  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी अ्रतुमान  क्या  हैं

 क्या  सरकार  ने
 पटना  नगर

 के  बाढ़
 पीड़ित  लोगों

 को  समस्याओं  का  समाधान

 निकालने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  से  (8)  विवरण

 सभा  पर  जगता  है  ।

 विवरण

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचनाओं  के  ग्रीस  राज्य  सरकार  के  विभागों  तथा

 जनसुविधाओं  को  लगभग  10.15  करोड़  की  प्रारम्भिक  झ्तुमानित  हानि  हुई

 अ्रन्तिम  ऑ्रांकड़ों  को  अभी  at  संकलित  किया  जा  रही  राज्य  सरकार  ने  यह  भी

 सुचित  feat  है  कि  निजी  संपत्तियों  को
 हुई  हानि  का  अभी  मूल्याकन  नहीं  किया  गया  है  परन्तु

 इसका  करोड़ों  रुपयों  तक  होने  की  सम्भावना  है  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ  पुस्तकालयों  तथा

 कार्यालय  अभिलेखों  में  मूल्यवान  कागजों  का  भी  नुकसान  हुआ  है  जिनकी  क्षति  रुपयों  में  नहीं

 लगाई जा  सकती  |

 श्र  बिहार  सरकार  ने  बाढ़ों  के  तुरन्त  पश्चात्‌  1975  में  पटना

 बाढ़ों  की  जांच  करने  ate  भविष्य  में  ऐसी  ही  विध्वंसकारी  बाढ़ों  से  सुरक्षा  के  लिए

 उपाय
 सुझाने  हेतु  एक  उच्चस्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  कियां  था

 ।  इस
 समिति  के  अध्यक्ष

 केन्द्रीय  जल  आयोग  के  सदस्य  हैं  ae  इसमें  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  राज्य

 सरकार के  सिचाई  विभाग के  दो  मुख्य  इंजीनियर  तथा  बिहार  विधान  सभा  के  दो  सदस्य  शामिल
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 इंस  समिति  ने  1975  में  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  कौर  इसमें

 बाढ़  सुरक्षा  तथा  जज  निकास  कार्यों  की  जिन्हें  प्राथमिकता के  sare  पर  हाथ  में  जाना

 सिफारिश  की  गई  इस  समिति  की  अंतिम  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 समिति  द्वारा  हाथ  में  लिये  जाने  के  लिये  सिफारिश  किए  गए  प्रथम  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  मुख्य  कार्यों  की  ag  निम्न  प्रकार  हैं

 rery
 (1)  नाजुक  स्थानों  में  पश्चबन्ध  के  साथ  दी  (ql  ् जे  मतर हद  ९.  तक  गंगा  के  दक्षिण

 qe  पर  तटबन्ध/पककी  दीवार  का  निर्माण ।

 (2  सोम  के  दक्षिण  तट  के  साथ  मंज़र  से  सं यदा बाद  aH  एक  नये  तट बन्ध

 ator

 (3)  faa  तथा  नाले  के  जरिए  नौबतपुर  के  प्रति  प्रवाह  में

 पटना  नहर  से  एक  रतिवाही  चैनल  का  निर्माण ।

 (4)  दानापुर  वितरण  को  ऊंचा  करना  भ्र ौर  सुदूर  करना  |

 (5)  पटना  में  विमान  शहरी  जल निकास  का  सुधार  करना  चौर  पुनरुक्त  करना  |

 इस  समिति  ae  भी  सिफारिश  की  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल-निकास  प्रणाली  के

 पुनरूपण  alt  पुन-पुन  के  वाम  तट बन्ध  को  इसकी  ऊपरी  पहुंचों में  तपे  तटबंधों  के  निर्माण

 के  साथ  ऊंचा  करने  तथा  सुदृढ़  करने  के  ata  को  द्वितीय  प्राथमिकता  के  ware  पर  हाथ

 म  लिया  जाये  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Mr.  Speaker,  in  their  statement  regarding  the  loss  suffered
 du?  to  devastating  floods in  Patna  in  August  this  year,  Government  have  stated  that  at  present
 government  loss  is  estimated  at  Rs.  10°25  crore  and  the  loss  to  people  is  being  werked  out.
 It  is  evident  that  it  will  also  be  of  the  same  order  at  least, z.e.  there  is  loss  to  the  tune  of  Rs.
 29-25  crore.  In  this  context  I  would  like  to  know  whether  it  is  a  fact  that  before  the  floods
 in  Patna  or  Danapur  on  August  the  Government  of  Madhya  Pradesh  had  warned  the
 Bihar  Government  pdssibly  on  21st  August  about  the  outlet  of  water  from  the  State  In  spite
 of  the  above  warning  the  Bihar  Government  have  made  no  arrangements  as  a  result  of  which
 the  people  and  the  State  Government  had  to  face  this  calamity  >  May  I  know  whether
 it  was  not  possible  to  save  Patna  City  provided  government  cfficers  had  shown  alertness  ard
 paid  attention  to  the  warning  given  to  them  by  the  Madhya  Pradesh  Government  and  whether
 all  this  had  not  resulted  in  such  a  calamity  ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh :  Nobody  can  deny  the  fact  that  there  were  devastating  flcods
 in  Patna  Bihar  Government  have  appointed  a  Commission in  this  respect  and  all  these  aspects
 are  b2fore  it.  It  can  be  discussed  after  the  report  is  received.

 Shri  Ramavatar  Shastri:  [  bad  asked  whether  Madhya  Pradesh  Government  had  given
 a  warning  cr  not  ?  What  the  report  has  to  do  init  ?  Ifit  is  so,  then  say  yes  and  if  not,  say
 no

 Another  thing  is  that  Government  have  stated  that  ad  hoc  recommendations  have  been
 made  by  39m:  com  nit‘ees  I  would  like  to  knew  the  steps  taken  so  far  to  implement  the  recom~-
 m2adations  mide  by  the  Committee  appointed  in  this  regard  to  prevent  floods  in  July  again
 and  whther-Bibar  Government  have  demanaed.  certain  funds  from  the  Central  Government
 for  the p purpose  ?  May  I  know  whether  it  is  also  fact  that  a  delegation

 comprising
 of  the

 Jeaders  of  all  the  parties  of  the  Bihar  Vidhan  Sabha  has  visited  Delhi  recently ?  The  dele-
 gition  m2t  the  Irrigation  Minister  8150  and  whether  they  made  any  recommendations  or  sub=
 mitted  any  m2morandum  to  him,  if  so,  the  details  thereof  ?  What  are  their  recommendaticns
 to  save  Bihar  and  Patna  from  floods  indicating  Government’s  reaction  thereto  so  that  we  are
 assured  that  the  citizens  of  Patna  have  not  to  face  such  devastating  flcods  next  year  ?
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 22  1897  मौखिक  उत्तर

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  Every  effort  is  being  made  to  prevent  recurrence  of  such  de-
 vastating  floods  next  year.  Steps  are  being  taken  in  this  regard  and  in  the  first  report  submitted
 by  the  Committee  an  amount  of  Rs.  8*  50  crore  has  been  demanded  out  of  which  Rs.  2:50  crore
 have  been  provided.  They  have  been  asked  to  spend  this  amount  by  31st  March  and  imple-
 ment  its  recommendations.

 Shri  Jagannath  Mishra:  I  do  not  want  to  go  into  the  matter  that  prior  intimation  regard-
 ing  floods  was  given  or  not  but  I  would  like  to  say  that  the  floods  were  devastating  and  hair-
 raising  and  wrought  havoc  in  Bihar.  The  statement  given  by  Government  contains  so  many
 immediate  and  long-term  steps  to  be  taken  to  save  Patna.  In  this  very  context  I  would  like
 to  kaow  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that  all  Party  coordination  Ccmmittee  visited  Delhi
 recently  and  it  has  demanded  Rs.  23-50  crore  and  whether  it  is  a  fact  that  Bihar  Government
 have  dzmainded  Rs.  189  crore  for  a  scheme  to  save  Patna.  If  so,  the  action  propcsed  to  be
 taken  by  Government  in  this  regard  ?

 Bihar  came  here.
 The  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Jagjivan  Ram):  Legislators  from

 The  hon.  Member  is  aware  that  according  to  the  recommendations  of  the
 6th  Finance  Commission  such  calamities  are  dealt  with  under  their  Plan  itself.  They  came
 here  to  plead  thar  Bihar  is  notin  a  pdsition  to  do  so.  In  case  the  funds  required  for  flood  con-
 trol  are  drawn  out  of  the  Plan  of  Bihar  Government,  the  entire  development  of  Bihar  will  come
 to  a  stand  srill.  Taey  saw  the  Prime  Minister,  the  Finance  Minister  and  myself  also.  In
 this  context  it  will  05  nec2ssary  to  go  into  question  of  making  certain  changes  in  the  recom-
 mendation  of  the  6th  Finance  Commission  so  as  to  help  Bihar  or  not.

 Shri  Genda  Singh:  I  feel  floods  in  Patna  were  not  of  Bihar  only.  Floods  in  the  big
 rivers  of  Uttar  Pradesh  and  Madhya  Pradesh  had  presented  a  scene  of  devastation  in  Patna.
 At  that  tim:  Siri  Jagjivan  Ram  visited  Patna  and  Gorakhpur.  His  attention  was  drawn  to  the
 fact  that  Gandak,  Rapti,  Ghaghara,  Ganga  and  Some  rivers  are  responsible  for  devastating
 floods  in  Patna  and  whether  some  arrangements  will  be  made.  His  reply  was  that  Govern-
 ment  would  c2rtainly  do  someting  in  this  regard.  This  is  a  very  serious  matter.  If  these
 rivers  are  not  tamed,  the  damage  caused  to  Bihar  and  Eastern  U.P.  could  not  be  averted  easily.
 I  feel  this  work  should  be  given  top  priority  during  emergency  otherwise  it  would  become
 difficult  to  handle  the  situation.

 Shri  Jagjivan  Ram  :  Shri  Genda  Singh  has  raised  a  vital  point.  There  is  no  doubt  that
 most  of  the  rivers  of  Eastern  U.P.  and  North  Bihar  originate  from  Himalayas  and  their  current
 is  very  strong.  During  floods  they  become  furious.  Its  remedy  can  be  found  through  talks
 ‘with  Nepal  and  as  the  House  is  aware  that  talks  were  held  with  the  Maharaja  of  Nepal  and
 his  Ministers  on  the  matter  that  experts  from  both  the  countries  should  see  as  to  which  of  the
 Tivers  can  b2  tam2d  to  control  floods  to  utilise  water  for  irrigation  purposes  and  to  generate
 power.  I  feel  som>  orogress  has  been  made  in  this  regard.  Representatives  of  both  the  coun-
 tries  will  meet  and  discuss  the  various  schemes  to  control  floods  in  Hastern  U.P.  and  Bihar.

 मॉन्ट्रियाल  श्रोलम्पिक  में  भांग  लेने  की

 *89.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  क्या  समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  भझ्रोलम्पिक  एसोसिएशन  ने  इस  वर्ष  मॉन्ट्रियाल  श्रोलम्पिक  में  भारतीय

 दल  के  भाग  लेने  की  तैयारी  कर  ली  कौर

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने
 इण्डियन  फुटबाल  टीम  को  शभ्रोलम्पिक  से  पहिले  होने  वाले

 खेलों  में  भाग  लेने  की  अ्रनुमति  दी  है  ?

 दिक्षा  शरर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 श्र  1976  में  होने  वाले  भ्रोलिम्पिक  खेलों  भारत  दारा
 भाग  लेने
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 rest  न  गला
 के  सम्बन्ध  सें  भारतीय  श्रोलिम्पिक  संघ  तथा  अखिल  य  खेलकूद  परिषद्‌  के  बीच  प्रारम्भिक

 विचार-विमर्श  हो  चुका  है  ।  भारतीय  टीमों  ara  भाग  लेते  के  सम्बन्ध  में  पारस्परिक  रूप  &  मान  लिये

 गये  मानदंडों  के  झ्र तु सार  केवल  हाकी  ठीम  ही  स्पष्ट  रूप  से  पात्र  इसके  प्रशिक्षण  का

 कार्यक्रम  शरू  कर  दिया  गया

 इसके  अतिरिकत  कुछ  उन  उत्कृष्ट  खिलाड़ियों  को  भी  श्रतुर्मात  दी  जायेगी  जो  पहले  से  शुरू

 पर  खरे किये  हुए  कार्यक्रम  के
 अनुसार

 ate  आगे  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने
 के  बाद  उपयुक्त  स्तर

 उतरेंगे  ।

 ग्रोलिम्पिक  खेलों  में  भारतीय  फुटबाल  टीम  द्वारा  भाग  लेने  के  प्रश्न  पर  अखिल  भारतीय

 खेलकूद  परिषद्‌  ने  भारतीय  श्रोलिम्पिक  संघ  के  परामर्श  से  सावधानीपूर्वक  विचार  किया  है  तर

 भाग  लेने  की  सिफ़ारिश  नहीं  की  है  ।

 भारतीय  फुटबाल  टीम  qa  श्रोलिम्पिक  खेलों  में  सत  1964  से  भाग  लेती  त्र  रही  है

 एशियाई  क्षेत्र  से  एक  बार  भी  श्रोता  प्राप्त  नहीं  की  तेहरान में  वर्ष  1974  में हए  एशियाई

 खेलों  भारतीय  फुटबाल  टीम  अपने  खेले  गये  तीनों  मैंचों  में  बरी  तरह  से  हार  गई  थी  मत

 ग्रिल  भारतीय  खेल  steve  ने  art  पुर्व  श्रोलिम्पिक  ट्रामें  में  भी  इसके  हारा  भाग  लेते  को

 सिफारिश  नहीं  की

 भारत  सरकार  को  फुटबाल  के  स्तर  गिरने से  गम्भीर  चिनता  सरकार  alae  भारतीय

 खेल  परिषद  भारतीय  प्रतिलिपिक  एसोशिएशन  तथा  अखिल  भारतीय  फुटबाल  फेडरेशन  के  साथ

 परामर्श  करके  इस  मामले  में  आवश्यक  कार्यवाई करेगी  |

 श्री  प्रिय  रंजन  दौस  मन्दी  इतने  लम्बें  विवरण  में  भी  भारतीय  फुटबाल  टीम  को

 श्रोलिम्पिक  खेलों  में  भाग  लेने  की  ऋतुमति  न  देने  के  कारण  नहीं  बताये गये  ।  मैं  जातना  हूं

 कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  शभ्रोलिम्पिक  खेलों  में  भाग  लेने  का  सिद्धान्त  पुरस्कार  या  पदक

 जीतना  नहीं  है  बल्कि  संसार  भर  के  खिलाड़ियों  को  प्रोत्साहित  करना  गरीर  देशों  को  सम्मानित

 करना तथा  उन्हें  विभिन्न
 खेलों

 को  बढ़ावा  देने  ग्रोवर  इनका  विकास  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  है  ।

 यदि  भारत  इस  डर  से
 से

 श्रोलिम्पिक-पुर्वे  के  भ्र भ्या सों  में  भाग  नहीं  लेता  कि  वह  मैंच  हार  जायेगा  तो

 क्या  इसका  परिणाम  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  भारतीय  फुटबाल  टीम  को  भविष्य  में

 श्रोलिम्पिक  खेलों  में  भाग  लेने  से  रोकना  नहीं  होगा
 ?

 मैं  ये  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  गत  पांच  वर्षों सें  प्रति  at  अ्रौसतन

 कितना  धन  खेलों  के  संवर्धन  पर  aa  किया  है
 ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  माननीय  सदस्य  से  देश  में  फुटबाल  का  स्तर  गिरने  पर  ठीक  ही  चिन्ता

 प्रकट  की  है  ।  मैं  उनका  ध्यान  उस  समिति  की  सिफारिश  की  ate  दिलाना  चाहता  हुं  जिसके  वह

 स्वयं एक  जो  इस  प्रकार है

 देश  में  सामान्य  खेल-कूद  प्रति

 ae

 को  प्रोत्साहन  दिया  वहां

 प्रतियोगिताग्रों  में  केवल  उन्हे ंथीं  खेलों  को  अ्रतुमति  दी  जायेगी  जिनमे ं१ भारतीय

 डी
 क x  ere  तदा  पाप इ feat  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मा  ॥.  t  लगभग  समान  मातृ दण्ड  प्राप्त कर  लिये  हों ।
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 a en  cee

 wan  प्रशन
 STH  कुकी  के  तीसरे  भाग  के

 उत्तर
 में  मुझ  बताना श्री  मुन्शी  ने  यही  सुझाव  दिया  था  |

 है  कि  योजनागत  तथा  गैर-पोजनागत  वित्तीय  उपबन्ध  लगभग  1.  61  करोड़  रुपए  (  1975-76)

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मुझे  खुरी  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  सुझाव  का  हवाला

 दिया  है  भ्र ौर  मैं  इन्हीं  विचारों  पर  दृढ़  ह  मेरा  प्रश्न
 तो

 ये  है  कि  देश  में  खेलों
 को  बढ़ावा

 सपर  फुटबाल  का  चाहे  वह  राष्ट्रीय  स्तर  पर  हो  या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  केवल

 खेला  खेल  संतों  या  महासंघों  की  स्वतन्त्र  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  की  भी  विशेष  जिम्मेदा

 क्या  सरकार  बता  सकती  है  कि  दूसरे  प्रगतिशील  देश  अपनी  वार्षिक  योजनाश्रों  के  बजट  में

 : कितना  धन  खेल-कद
 के

 क्षेत्र  पर  सब  करते  हैं  शरीर  भारत  सरकार  कितना  खर्च  करतीਂ  ह ै?

 qe  सिद्ध  कर  सकता हूं  कि  सरकार  ने  गत  दो  दशकों  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  खेल  प्रतियोगिताश्रों  में  भाग

 लेने  वाले  छोटे-छोटे  ग्रीक  देशों  से  भी  कम  राशि  इन  पर  खर्च  की  क्या  इससे  फुटबाल  या  किसी

 wy  खेल  के  स्तर  में  सुधार  का  aaa  मिलता  है  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  हम  सभी  इस  सम्बन्ध  में  चिन्तित  हैं  और  मैं  इतना  ही  He  सकता

 हूं  कि  योजना  के  बजट  कौर  उपलब्ध  संसाधनों  के  भ्रमर  हम  देश  में  खेलों  को  प्रोत्साहन  देने  का

 भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  प्रप्रोजनाथ  नियत  किये  जाने  वाले  धन  के  चाहे  वहू  धन

 कम  हो  या  अ्रधिक  महत्वपूर्ण  बात  जिसकें  वारे में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उन

 शासी  निकायों  को  जो  लम्बे  समय  से  निहित  स्वार्थों  के  शिकंजे  में  फंसे  हुए  उन्हें  इस  शिकंजे  से

 मुक्ति  दिलाने  के  लिए  क्या  विशेष्  कदम  उठाये  ये  देखने  के  लिए  क्या  विस्तृत  योजनाएं

 आरम्भ  की  गई  हैं  कि  यव  प्रतिभाशाली  फुटबाल  खिलाड़ी  खोजे  जा  सकें  अ्रौर  उन्हें  प्रोत्साहित  करके

 नियमित  wie  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जा  ब्घोंकि  इसके  बिना  जितना  भी  धन  व्यय  किय

 जायेगा  उसका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव
 :  इस  समय  कोई  बात  निश्चित  रूप  से  नहीं  कही  जा  सरकती  परन्तु

 मैं  सदस्य  महोदय  को  झ्राश्वासन  देता  हूं  कि  ग्रामीण  खेल-कूद  प्रतियोगिता  के  माध्यम से  हम  विभिन्न

 खेलों  में  1500  युवक-युवतियों  को  इसमें  भांग  लेने  को  कह  रहें  हैं  दौर  फुटबाल  का  इसमें  प्रमख

 स्थान  है  ।

 श्री  इन्द्रजौ  गीत  प्रशिक्षक  कहां  है
 ?

 श्री  डी०  पो०  यादव  :  सदस्य  महोदय  को  ज्ञात  ही  है  कि  हमारे  साधन  सीमित हैं  ।  परन्तु

 जहां  तक  प्रशिक्षकों  का  सम्बन्ध  है  हम  पटियाला  संस्थान  में
 इ इस  खेल  के  अ्रधिक  संख्या  में  प्रशिक्षकों

 को  तैयार  कर  रहे  हैं  ।1

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मेरा  शन  उन  लोगों  के  बारे  में
 था  जौ  इन  खेल  संघों

 को  चलाते हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  वहू  किसी  विशिष्ट  प्रश्न  का  उत्तर  fart
 gt  सूचना  के  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्यों  नहीं
 ?  यदि  वह  चाहें  तो  मैं  स्वय  इसका  उत्तर  दे  सकता  हु  |
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 श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  :  विवरण  के  ata  “1974  में  तेहरान  में  हुई  एशियाई  खेलों

 में  भारतीय  फ़ुटबाल  टीम  सभी  तीन  मंच  बुरी  तरह  हार  गयी  प  1975  प्रौढ़  1974 में  एक  वर्ष

 का  अन्तर  ।  इस  maf  में  सरकार
 ने  भारतीय  फुटबाल  टीम  का  स्तर  सुधारने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ताकि  वह  wafers  Sat  में  भाग  ले  सकें  ?

 श्री  Sto  पी०  यादव
 :

 मैं  नहीं  समझता
 कि

 इस  प्रश्न  में  कोई  नई  बात  मैं  इतना ही

 कहूंगा  कि  स्तर  सुधारने  के  लिए  हम  भरसक  यास  कर  रहे  हैं
 ।

 बहु-उद्देश्यता  परियीजनाश्रों  से  हिमालय  को  नदियों  पर  नियंत्रण  करना

 90.  श्री  भोगेन्द्र  झा  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या बहु  ~sPrata  परियोजनाओं  से  हिमालय  की  नदियों  को  नियंत्रित  करने  पर  नेपाल

 सरकार  के  साथ  बात-चीत  चल  रही  दौर

 क्या  बाढ़  &  विस्तृत  क्षेत्रों  को  बचाने  के  लिए  सिंचाई  व  बाढ़  नियंत्रण  व  विद्युत-

 जतन  परियोजना  को  क्रियान्वित  किया
 जा  रहा  है  ?

 ~
 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  :  पिछले  कुछ  समय

 सद  नों  देशों  के  बीच  दोनों  देशों  के  लाभ  के  लिए  सांझी  नदियों  के  जल-संसाधनों  के  विकास  et

 संभव  स्कोरों  पर  बात-चीत  चल  रही  है  ।  इस  विषय  पर  ताग  बात-चीत  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 से  निकट  भविष्य  में  एक  उच्च  स्त  गय  दल  के  नेपाल  का  दौरा  करने  की  संभावना  है  ।

 बाढ़ों  से  सुरक्षा  के  लिए  कार्यान्वयन  हेतु  हाथ  में  ली  जाने  वाली  किसी  परियोजना

 का  नाम  बताना  प्रमी  संभव  नहीं  है  ।

 Shri  Bhogendra  Jha:  Talks  had  been  held  with  Nepal  Government  earlier  also  or  this
 issue.  Regarding  floods  which  hit  Patna,  we  have  been  told  about  flood-waters  of  U.P.  and
 North  Bihar  flowing  into  the  Ganga  river  which  worsened  the  situation  in  Patna.  The  pecple
 of  North  Bihar  are  sometimes  affectéd  by  floods  thrice  in  one  year.  He  definitely  has  sympathy
 for  Patna  but  it  appears  he  has  forgotten  the  people  cf  Nerth  Bihar.  I  would  like  the  Patna
 flood  to  become  a  blessing  for  Bihar  if  Gcvernment  wakes  up  and  solves  the  flocd  problem  of
 Bihar.  The  people  of  North  Bihar  are  also  country’s  nationals  and  they  suffer  flocd-ravages
 thrice  and  drought  twice  every  year  because  the  rivers  which  bring  flcod  waters  frcm  the  Hima-
 layas,  also  drain  water  from  the  fields  to  the  Sea  resulting  in  drcught.

 Havoc  has  been  wrecked  by  flcods  during  the  last  three  years.  Half  of  the  propcsed  ex-
 penditure  on  soil  conservation  scheme  would  be  misappropriated  and  this  can  be  said  frer  kly
 on  the  basis  of  past  experience.

 The  scheme  of  multipurpose  dam  near  Barah  on  Kosi  river  which  could  ccrtrc!  ficc ds
 was  postponed  as  it  was  then  thought  that  the  18  lakh  KW  of  power  and  irrigaticn  fcr  40  lekh
 acres  could  not  be  utilised.  Similarly  a  prcposal  to  built  barrage  at  Sisapani  over  Kemla  river
 if  implemented  could  previde  irrigation  and  cortrol  flocds.  Both  these  propcsals  are  releted
 with  Nepal.  Similarly,  the  scheme  regarding  a  barrage  over  Bagmati  river  neer  the  fect  hills
 was  also  deferred  on  the  wrong  plea  that  the  capacity  wculd  not  be  fully  utilised.

 I  would  like  to  know  whether  Government  propose  to  implement  these  sckemes  sc  11  at
 the  power  crisis  facing  Bihar,  Uttar  Praaesk  and  other  States  might  betided  over  and  ficcds
 might  also  be  brought

 under
 control  ?.
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 Shri  Kedar  Nath  Singh:  It  is  true  that  those  rivers  cause  flocds  in  North  Bihar  which
 originate  in  Nepal.  The  scheme  to  construct  a  dam  over  Kosi  river  at  Barah  has  not  been  given
 up,  but  there  are  some  difficulties.  According  to  the  survey  report,  the  site  was  not  correct.
 Therefore,  it  needs  further  investigation.  Kamla  and  Bagmati  rivers  are  also  directly  linked
 with  Nepal.

 Shri  Bhogendra  Jha:  According  to  his  letter  dated  3rd  December,  this  was  deferred  due
 to  non-utilisation  of  power-capacity.  How  then  the  question  of  site  has  now  arisen  ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  The  question  of  constructing  barrage  on  these  rivers  is  directly
 linked  with  Nepal.  Talks  have  begun  and  a  high-powered  team  is  going  there.  Nothing
 can  b=  said  till  an  agreement  is  reached  with  the  Nepal  Government.  They  have  agreed  to
 coaduct  investigation  jointly  by  experts  of  both  the  teams.

 Shri  Bhogendra  Jha:  Unpleasantness  has  been  there  with  Nepal  on  this  issue  many  8
 tim:  and  I  am  compelled  to  say  that.  I  want  to  know  whether  it  is  a  fact  that  there  was  a  pro-
 posal  to  extend  the  Kamla  embankment  from  Jayanagar  to  Bhirchaya,  agreement  in  regard  to
 which  had  been  reached  between  India  and  Nepal  also  ?  This  could  have  protected  areas
 in  both  countries  from  floods  but  this  extension  work  was  suspended  through  a  secret  order.
 If  he  will  deny,  I  willlay  a  copy  thereof  on  the  Table.  Today,  hundreds  of  Nepal  villages
 suffer  due  to  floods.  Due  to  lack  of  this  embankment,  all  other  arrangements  fail.  The  ques-
 tion  is  why  this  written  agreement  is  being  flouted  ?  People  of  Nepal  feel  much  resentment
 due  to  this.  I  also  want  to  know  whether  the  proposed  dam  in  Bash  area  is  also  included  in
 the.  proposed  talks  ?

 Mr.  Speaker:  He  has  already  replied  to  that.

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  Notice  is  required  for  this.

 Shri  Bhogendra  Jha:  I  am  asking  about  Indo-Nepal  agreement,  which  is  the  subject
 matter  of  the  main  question.  Why  then  a  fresh  notice  is  required.  ?

 श्री  इखजीत  गुप्त  :  मंत्री  की  क्षमता  को  इस  प्रकार  छिपाया  नहीं  जाना  चाहिए  मंत्रीगण

 अपनी  फाइलें  पढ़े  बिना  उत्तर  देने  चले  जाते  हैं  ।

 The  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Jagjivan  Ram):  The  proposed
 talks  with  Nepal  are  not  on  any  particular  river  but  regarding  all  the  common  rivers.  When

 questions  shall  be  asked  about  individual  schemes,  replies  shall  be  given  accordingly.

 Shri  Naval  Kishore  Sinha:  The  scope  of  this  question  is  very  wide.  Recently  all  the
 rivers  of  North  Bihar  have  been  in  heavy  spate.  This  is  mainly  because  rise  in  their  bottom
 level  which  is  due  to  lack  of  soil  conservation  in  Nepal  and  deforestation  on  Indo-Nepal  border.
 If  this  continues,  no  dam,  barrage  or  embankment  would  be  of  any  use.  I,  therefore,  want
 to  kaow  whether  need  to  do  soil-conservation  work  in  Nepal,  particularly  in  the  border  areas
 would  be  stressed  in  these  proposed  talks  ?

 Shri  Jagjivan  Ram:  Soil  conservation  in  Nepal  would  be  only  part  of  the  solution.  Both
 the  countries  have  to  adopt  a  broader  view  point  in  finding  solutions  of  all  the  problems  to  see

 vo  id  feyerate  power. how  to  utilise  river  waters  to  control  floods,  provide  irrigation f

 Shri  Paripoornanand  Painuli:  This  issue  does  not  relate  to  Bihar  alone.  Many  rivers
 of  U.P.  also  flow  down  from  Nepal.  think  the  main  cause  of  not  having  full  agreement  wit
 Nepal  is  lack  of  funds.  I  want  to  know  whether  Government  of  India  and  Nepal  have  made
 a  joint  approach  to  world  Bank  for  implementing  these  projects?  If  so,  whether  funds  are
 expected  to  implement  these  schemes  in  the  Fifth  Plan  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  I  am  afraid  he  is  putting  the  cash  before  the  horse.  I  did  not  say
 that  this  issue  concerns  Bihar  only.  I  had  stated  that  most  of  the  rivers  flowing  in  Eastern
 U.P.  and  Bihar  originate  in  Nepal  and  we  will  have  talks  regarding  all  of  them.  We  are  not
 going  to  discuss  any  particular  scheme  with  them.

 चूँ  2
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 osat  fefer
 उत्तर नि  च  क  ि द द. दे  चार

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कनाडा से  गेहूं

 *86.  श्री  घामनकर  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कनाड़ा  सरकार  ने  वर्ष  1975-76
 के

 दौरान  अपन  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  खाद्य  पदार्थ

 सहायता  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  37.  8  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  गेहूं  हमें  देने  का  प्रस्ताव  किया  है

 यदि  तो  किस  मूल्य  पर  ate  क्याਂ  यह
 सहायता

 अ्रनुदान  के  रूफ  में  दी  जायेगी

 शौर

 क्या  इस  सहायता  के  लिये  कोई  शत  रखी  गई  ह
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  :  से

 कनाडा  सरकार  से  28  1975  को  एक  समझौता  gat  है  जिसके  अधीन  कनाडा  सरकार

 भारत  को  लगभग  452  लाख  कनेडियन  डालर के  मूल्य  का  40  करोड़ रुपये  गेहूं

 अपने  1975-76  के  अन्तर्यष्टीय  विकास  सहायता  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगत  भ्रतदान के  रूप  में  देगा ।

 इसके  2.52
 लाखे

 मीटरी
 टन  जिसका  मुख्य

 434.  3
 लाख

 कनाड्यिन
 .

 डालर  बनता हू
 38.  2  करोड़  पहले  ही  प्राप्त  हो  चुका  है  ।  यह  ag  जहाज़  त  क  निष् प्रभार  ware

 पर  प्राप्त  SAT  था  कौर  भारत  A  समुद्री  रास्ते  से  परिवहन  का  खर्चा  बहन  किया  था  ।

 संस्कृत  विदबक्दिलय  को  स्थापना

 *88.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  समाज  कल्याण  ak  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  नि

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  देश
 के

 पश्चिमी  भाग  में  केन्द्र  की  वित्तीय

 सहायता  से  एक  संस्कृत  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 T)  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  ऐसा  प्रस्ताव  किया  ौर

 यदि  तो  उस  पर  मंत्रालय  की  कया  प्रतिक्रिया  हैं
 ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग
 में  उपमंत्री  डी०  पी०

 महाराष्ट्र  सरकार  WAT  अन्य  किसी  राज्य  सरकार  से
 ए
 एसा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं तथा  (7).

 हुमा
 है  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता

 हि
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 बिहार  को  बाढ़  सहायता  अनुदान

 *  91.  श्री  जमुना  प्रसाद  मण्डल  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार
 ने

 राज्य  में  बाढ़  सहायता  के  लिए  175  करोड़  रुपये  का  अन दान ष्फ

 मांगा  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  निर्णय  दिया  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीਂ  अण्णा  साहिब  पी०  :  बिहार

 सरकार  नें  बाइ  से  राहत  देने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  179°  46  करोड़  रुपये  की  सहायता  का

 अनुरोध  किया  था  जिसमें  27  करोड़  रुपये  का  ऋण  भी  शामिल  है  ।

 भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  की  सिफारिश  पर  1975-76  के  दौरान

 ate  से  राहत  के  लिए  बिहार  को  अ्रम्रिम  योजना  की  सहायता  के  रूप  में  9,175  करोड़  रुपये  की

 मंजूरी  दी  राज्य  सरकार  को
 चालू  वित्तीय

 aq
 के  दौरान कृषि  oars  के  लिए  19  करोड़

 रुपये  का  एक  अल्पकालीन  ऋण  भी  मंजूर  किया  गया  है

 दिल्‍ली  में  अनधिकृत  भवनों  शादी  का  हटाया  जाना

 *  92.  मौलाना  इसहाक  पिछली  :

 श्री  हरी  fag

 क्या  निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्री  यह  गताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  हाल  में  हटाये  गये  अनधिकृत  प्राणी का
 ब्यौरा  कया

 इन  क्षेत्रों  से  कितने  व्यक्तियों  को  पूरी  तरह  सेਂ  हटा  दिया  गयाਂ  wiz

 कितने  व्यक्तियों  को  वैकल्पिक  आवास  दिया  गया  है  ?

 निर्माण  शर  आवास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  Fo  :  से

 पिछले  6  महीनों  के  दौरान  दिल्लीः  विकास  प्राधिकरण  आर  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  43,000

 अनधिकृत  रिहायशी  ate  वाणिज्यिक  संरचनायें  हटाई  गई  इन  43,000  में  लगभग

 32,500  रिहायशी  संरचना यें  थीं  और  wer  वाणिज्यिक |

 2  लगभग  30,000  रिहायशी  अन धि वासियों  को  झुग्गी  झौंपड़ी  कालोनियों में  तथा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निमित  जे०  ज०७  टेनमेन्टों  या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  grate

 सम्पदा  में  वैकल्पिक  प्लाट  आवंटित  किये  गये हैँ  ।  शेष  2500  के  मामले  यह  पाया  गया  कि

 या  तो  वे  किसी  के  दखल  में  नहीं  थे  या  पटा  ने  के  कार्य  के  तुरन्त  पूरे  दखल  में  लिये  गये  थे

 उन्हें  बसाने  के  मामले  पर  विचार  नहीं  किया  गया  |
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 3  लगभग  10,500  वाणिज्यिक  भ्रनघधिवासियों  में  से  7,200  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  और  3,300  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  हटाये  गये  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  हटाये

 गये  वाणिज्यिक  अझनधघिवासियों  में  लगभग  4000  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की

 वैकल्पिक  स्थान  योजनाओं  में  तथा  1000  को  ज०  जे०  कालोनियों  के  वाणिज्यिक  पाकेटों  में  स्थान

 दे  दिये  गये  ara  500  वाणिज्यिक  जिन्हें  हटाया  गया  ने  भी  इस  दौरान

 वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  की  गई  नीलामी  में  प्लाटों  को  खरीद

 लिया है  ।

 शेष  1700  वाणिज्यिक  दस  लिहाज  से  पात्र  पाये  गयेਂ  क्योंकि  वे  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  की  पुर्नवास  योजना  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  जाते  थे  जिन्होंने  उन्मूलन

 अ्रभियान  से  तत्काल  पूर्व  अरपना  व्यवसाय  आरम्भ  कर  दिया  था  ।

 4  दिल्‍ली  ame  निगम  द्वारा  हटाये  गये  लगभग  3300  वाणिज्यिक  अ्रनधिवासियों  में  से

 जो  पात्र थे  उनमें  से  लगभग  1500  को  वैकल्पिक  वास  दे  दिये  गये  हैं  तथा  शेष  पात्र थे  क्योंकि ों  a

 या  तो  वे  तहबाजारी  नियमित  रूप  से  नहीं  दे  रहे  थे  प्रिया  अपना  व्यापार  चलाने  के  लिए वे  अपने

 दावे  सिद्ध  नहीं  कर  पाये  थे  भ्रमणा  उन्होंने  वैकल्पिक  स्थल  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  दिया
 था

 5  यहां  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  facet  की  श्रनधिक्त  संरचनाश्रों  के  उन्मूलन  का  समस्त

 अ्रभियानਂ  बुहत  योजना  के  अनुसार  सुव्यवस्थित  विकास  करने  के  प्रयोजन  के  लिए

 चलाया  गया  है  तथा  इस  अभियान  का  उद्देश्य  बेदखल  किये  गये  लोगों  को  बृहत  योजना  के  भूमि

 उपयोग  के  ग्रनुरूप  क्षेत्रों  में  बसाना  है  ताकि  समाज  के  गरीब  वर्गों  को  अधिकतम  राहत  उपलब्ध

 की  जा  सके  तथा  झुग्गी  निवासियों  पर  खर्चें  की  गई  निधियों  से  भ्रच्छे  से  aes  यथा  सम्भव  परिणाम

 प्राप्त  किये  जा  सकें  ।  जिन  क्षेत्रों  में  उन्मूलन  अभियान  चलाये  गये  हैं  उन  क्षेत्रों  में
 विकास  योजनाओं

 का  निष्पादन  करना  तथा  हवास  सम्पदा  आदि  के  निर्माण  जैसी  सामुदायिक

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  अपेक्षित  है  ।

 भारतीय  कृषि  श्रतुसन्धांन  संस्थान  में  चावल  को  नई  किस्म  का
 विकास

 *93.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  कृषि  te  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  कृषि  ग्रनुसंघान  संस्थान  में  चावल  ज्रीडरों  द्वारा  केवल  95  दिनों  में

 ही  पक  कर  तैयार  हो  जाने  वाली  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  नामक
 बासमती

 चावल  की

 नई  किस्म  का  विकास  किया  गया  झर

 क्या  इस  किस्म  में  बासमती  चावल  के  अरन्य  गुण  तथा  खाद्योपयोगिता  शादी  भी

 विद्यमान  हैं  ?

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 शाह  नवाज

 :
 भारतीय  कू

 अनुसंधान  संस्थान  के  पौध  प्रजनकों  ने  af  उपज  देने  वाली  चावल  की  एक  किस्म  विकसित  की

 उसमें  भारत  में  पायी  जाने  वाली  पारम्परिक  बासमती
 किस्मों

 के  कुछ  गुणों का  समावेश  है  ।.
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 (x)  The  existing  legislation  to  be  tightened  up  with  a  view  to  punishing  the  guilty  more
 effectively.  Special  Mobile  Police  Squads  to  be  organised  for  the  purpose  where
 necessary.

 (xt)  Widespread  and  concerted  propaganda  by  official  as  well  as  non-official  agencies
 against  the  evil  of  drinking.

 (x12)  Lzaders  of  public  opinion  to  set  the  tone  by  their  personal  example.

 (xii?)  No  liquor  shop  shall  be  opened  by  Government.

 बे्रक  का  वितरण

 «95.  श्री  भान  सिंह  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 वर्ष  1975  के  दौरान  किसानों  को  उवेरकों  का  वितरण  कहां  तक  सम्भव  हो  सका

 और

 क्या  उत्तर  अ्रान््व  तमिलनाडु  में  सरकार  उ्वरकों  को  निर्धारित

 मूल्य पर  बेच  सकी है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  1975  में

 मांग  पुरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  उब  रक  उपलब्ध  किया गया  था  ।  जनवरी से  1975  तक  कुल

 26.58 लाख  मीटरीਂ  टन  पोषक  ace  वितरित किया
 गया  था  |

 श्रेमौनियंम  सल्फेट  ate  कैल्शियम  श्रमी नियम  नाइट्रेट  के  मूल्य  सांविधिक  रूप

 से  नियंत्रित  तथा  सारे
 देश

 में  देशी  कौर  प्रायश्चित  ज  निर्धारित  मूल्यों  पर  बेचें  जाते  हैं  ।

 सभी  आयातित  उकेरा  सारे  देंश  में  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  समान  मूल्यों  पर
 बेचे  जाते  हैं

 महाराष्ट्र में  मत्स्य  बन्दरगाह

 *  96.  श्री  जंकर  राव  सावंत  :  क्या  क्च  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  पांचवीं  योजना  के  दौरान  शुरू  किये  ने  वाले  मत्स्य  बन्दरगाहों  के  नाम

 क्या  हैं  कौर  ca  पर  कितनी  लागत

 प्रत्येक  बन्दरगाह
 पर

 कराये  कब  से  शुरू  हो  च् म्रार

 यह  काय  कब  तक  पुरा  हो  जाने
 की

 संभावना  है
 ?

 कृषि  पर
 सिचाई  मंत्रालय

 में
 राज्य  पत्री  अण्णा  साहिब  पी०

 से  :

 करंजा  दांतिवाड़ा  तथा  भुलगांव  में  मत्स्य  बन्दरगाहों
 के  निर्माण  के  लिए  1975

 में  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  तराशा  है  कि  इन  बन्दरगाहों  का  निर्माण-कार्य  शी  कर  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।

 राज्य  सरकार  ने  निर्माणकार्य  के  पूरे होने  की  निश्चित  तिथियों  का  उल्लेख  नहीं  किया  परन्तु  ग्रामीण  है

 कि
 पांचवीं  योजना  के  दौरान  निर्माण-काय  पुरा  हो  जायेगा  ।

 इसके  aga  पत्तन  में  एक  मत्स्य  बन्द  राह  के  निर्माण  seared  एक  प्रस्ताव पर  इंद्रिय

 रूप  से  विचार  किया
 जा

 रहा  age  फ्तन
 के

 मत्स्य  बन्दरगाह  के  निर्माण-किये की
 3  वर्षों में

 पुरा  होने की  सम्भावना  है  ।  रत्तार्गिरिं की  परियोजना  सम्बन्धी  रिपोर्टों  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है
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 कौर  मत्स्य  बन्दरगाहों का  पता  लगाने  के  लिए  श्रगरदंडा पर  निबेशपुव  सर्वेक्षण किये  जा  रहे  हैं  अन्तिम

 रिपोर्टों  के  आधार  पर  तकनीकी  cat  श्रांथिक  सम्भाव्यता  का  पता  लगने  पर  इन स्थानों  कौ  स्वीकृति

 के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  वित्तीय  सहायता

 *97,  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 श्री  जगन्नाथ  सिर  :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  भूमिहीन  श्रमिकों  तथा  निर्धन  वर्ग  के  अरन्य  ग्रामीणों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  क़रा  निर्णय  किया  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  :  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा देश  में  भूमिहीन  श्रमिकों
 तथा  अरन्य  गरीब

 ग्रामीणों  को  सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दीਂ

 जाती है
 ।  तथापि  राज्य  सरकारों  द्वारा  ग्रामीण  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  एक  सीमित  सीमा

 तक  अल्पकालीन  ऋण  अर्थात  तकावी  दीं  जाती  है  ।

 लघु  किसान  विकास  एजेंसियो/सीमान्त  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  विकास  एजेंसियों  लघु

 भूमि  पशुपालन  शादी  जैसे  विभिन्न  कार्यक्रमों  में  लगाई  गई  लागत  का  पहचाने

 गए  लघू  किसान  लाभभोगियों  को  25  प्रतिशत  भाग  श्र  सीमान्त  किसान  तथा  कृषि  श्रमिकों  को

 33d  प्रतिशत  भाग  तक  के  उपदान  की ऋतुमति  वित्तदायी  संस्थानों  के  माध्यम से  देती  हैं  ।

 ये  संस्थाएं  लागत  के  शेष  भाग  को  ऋण  के  रूप  में  उपलब्ध  कराती  हैं  ।  छोटे  किसानों  को

 भेड़  तथा  बकरी पा  मत्स्यपालन  शादी  जैसी  योजनाश्रों  के  अंतगर्त  सहायक  धंधों

 के  लिए  25 प्रतिशत कौर  सीमान्त  किसान  तथा  कृषि  ~\ arfi WaT  को  334  प्रतिशत उपदान  दिया  जाता

 उपयुक्त  सहायक  धंसीं  के  लिए  भूमिहीन  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 सहकारी  सोसायटियों  शर  वाणिज्यिक  बैंकों  दोनों  को  ऋण  देने  की  पद्धतियों  श्र  नीतियों

 की  लगातार  समीक्षा  की  जा  रही  हैं  ताकि  कृषि  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  अधिक  आसानी  से  ऋण

 aa  में  सहायता मिल  सके  ।

 पांचवी  योजना  अ्रवधि  में  सहकारी  ऋण  के  मामले  में  अंशपूँजी  अपेक्षा त्रों  में  बंधक

 भूति  पर  बल  दिए  बिना  कम  मारजिन  तथा  लम्बे  समय  में  अदायगी जैंसी  विशेष
 रियायतें  जारी  रहेंगी

 ताकि  कमजोर  an  अधिक  आसानी  से  ऋण  प्राप्त  कर  सकें  ।

 निंदा  जले-विवाद  सम्बन्धी  न्यायाधिकरण

 *  098.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  बया  कृषि  site  सिचाई  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  गुजरात  श्र  मध्य  प्रदेश  के  बीच  नमंदा  जल-विवाद  संबंधी  न्यायाधिकरण
 अरपना

 काम
 निर्धारित  समय-सुची

 के  भ्रनुसार कर  रहा  हैं  ;

 हँ
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 दोनों  पक्षों  की  सुनवाई  कब  तक  पुरी  हो  ब्रोकर

 न्यायाधिकरण  कब  तक  निणंय  कर  लेंगी  शौर  उसकी  कब  तक  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ।

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  के०  एन०  जी  हां ॥

 कौर  जबकि  न्यायाधिकरण  द्वारा  wast  कार्य  को  यथा-संभव  शीघ्र पूरा  करने  के

 सभी  प्रयत्न ह  जा  रहे  हैं  निर्णय  कार्यवाहियों  के  कब  तक  पूरे  हो  जाने  तौर  रिपोर्ट देने  के  बारे  में

 बताना संभव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदान  तथा  बिहार  में  मोनो  मिलों  का  अधिग्रहण

 *  99.  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  कृषि  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  की  चीनी  मिलों  के  अधिग्रहण के  बारे
 में  इस  बीच  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  गया  र

 यदि  तो  अ्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 कृषि  सनौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज
 )०  जी

 नहीं
 ।

 राष्ट्रीयकरण  के  मसले  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  कुछ  at  समय  इस  में

 वित्तीय  ait  प्रशासनिक  उलझनें  होने  के  कारण  यह  एक  जटिल  मामला  है  ।

 चावल  की  वसली

 *  100.  श्री  डी०  Fo  पण्डा  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  चावल  की  कुल  कितनी  वसूली  हुई
 कौर

 उड़ीसा
 में  कुल  कितने  चावल

 की
 वसूली  हुई  है

 ?

 9 कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  woo  साहिब  पी०  :

 1976  तक  उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार  26.  85  लाख  मीटरी टन  ।

 9  1976  तक  उपलब्ध  सुचना  के  अनसार  57,166  मीटरी  टन

 Soyabean  in  Madhya  Pradesh

 26.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  whsther  the  farmers  are  not  feeling  encouraged  to  grow  soyabean  in  Madhya  Pradesh
 and  Rajasthan  in  the  absence  of  a  fair  price  and  marketing  facilities;

 (b)  whether  large  stocks  of  soyabean  have  accumulated  in  Madhya  Pradesh  and  there  are
 no  buyers;  an

 (c)  steps  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 TheDeputy  Minister  inthe  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhudas
 Patel):  (a)  to  (c).  Tae  marketing  difficulties  in  the  case  of  soyabean  in  Madhya  Pradesh  appear
 to  95  are2flzction  of  the  excellent  allround  agricultural  production  including  oilseeds,  which
 has  resulted  in  g2neral  decline  in  prices  thereby  affecting  soyabean  8150,  '  The  Government
 of India  is  55250  of  the  problem  and  finding  ways  and  means  of  marketing  the  production  of
 the  crop  during  the  current  year.

 Toner:  is  no  soyab2an  development  in  vrogress  in  Raiasthan  State.
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 427.  श्री  पी०  एम०  सईद  क्या  संसदीय  कारे  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि

 उन  राज्यों
 के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  भ्र पने  विधानमंडलों

 के
 सदस्यों

 को  पेंशन  देना

 कर  दिया  है

 क्या  संसद  सदस्यों  को  पेंशन  देने
 का  कोई  प्रस्ताव है

 यदि at.  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 निर्माण  ale  श्रीवास तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघरामंया  उपलब्ध  सुचना

 के  भ्रनसार  तमिलनाडू  सरकार  ने  aaa  विधान  मण्डल  के  yaya  विधायकों  को  पेन्शन  देने  की  योजना

 लागू कर  दी  है  ।

 श्र  संसद्‌ के  भू तपु वें  सदस्यों को  पेंशन  देने
 का  प्रश्न इस  समय

 संसद  सदस्यों के

 वेतन  ale  भत्ते  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के  विचाराधीन  है  |
 समिति

 ने  इस
 मामले  में  झ्र भी

 कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  है  ।

 दिल्‍ली  में  किराया  भुगतान  के  श्राघार  पर  सरकारी  आवासों  में  रह  रहे
 केन्द्रीय

 सरकार के

 428.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या  निर्माण कौर  श्रीवास
 मंत्री  यह  बताने

 की  कपा

 करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  में  काम  करने  वाले  कितने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  रिहायशी  क्वार्टर

 आवंटित  नदीं  किये  गये  ate

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  वे  जिन्हें  सरकारी  आवंटित  नहीं

 किये गये  किराया  भुगतान  के  भ्राता  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  तमंचा  रियों  के  जिन्हें

 आवंटित कर  दिये  गये  रह  रहे  हैं
 ?

 निर्माण  wie  श्रावास  तथा  संसदीय  .  कायें  मंत्री  के०  रघुरामंया )  a).  दिल्‍ली  में

 सामान्य  पुल  वास  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों की  संख्या  57,168  है  ।

 सरकारी  वास  के  अलॉटी  aaa  वास  को  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों तथा

 TY-ACHT  निगमों  शादी  के  कर्मचारियों  के  साथ  शेयर  कर  सकते  सरकार  के  पास

 बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  हैं  कि  शेयरर  अ्रलाटी  को  कोई  किराया  देते  हैं  या  नहीं  ।

 लोनार  दामोदर  योजना

 429.  श्री  atta  कुमार  सरकार  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री
 यह €  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 were  दामोदर  योजना  के  लिए  अरब  तक  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  तथा  कर्ब  तक

 सम्पन्न  कार्य  और  उस  पर  व्यय  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  कया
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 योजना  को
 पुरा  करने

 के  लिए  कौन  सी  तारीख  निर्धारित  की  गई  ate

 इस  योजना
 के

 पूरा  हो  जाने  के  ave  कितने  गांवों  को  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 केदार

 नाथ
 निम्न  दामोदर

 स्कीम  को  तीन  चरणों  में  कार्यान्वित  करने  का  प्रायोजन  किया  गया  हैं  कभी  तक  इस  स्कीम के

 केवल  पहले  जिसमें  श्रामता  नहर  तथा  उसकी  सहायक  नालियों  का  खुदाई  मदारिया
 शर  डकातिया  खाल  के  बीच  लिक  चैनल  का  निर्माण  तथा  वर्तमान  पुलों  श्र  eat  का  निर्माण

 तथा  grey  शामिल  को  पूर्ण  करने  के  लिए  योजना  शझ्रायोग  द्वारा  1971 में  6.  82

 करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।  स्कीम  के  चरण-दो  तथा  तीन  की  भ्र तु मानित  लागत  27.  64

 करोड़ रुपये  है  जिसे  say  स्वीकार किया  जाना  हैं  ।

 बाढ़  नियंत्रण  राज्य  योजना  का  एक  भाग  होता  है  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 राज्य  सरकार  को  अपनी  योजनाओं  में  धनराशि  की  व्यवस्था  करनी  नीति  1971

 के  दौरान  गंभीर  बाढ़ों  के  अरा  जाने  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  ने  चतुर्थ  योजना  के  अन्तिम  दो  वर्षों

 के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार को  11  करोड़  रु०  की  वित्तीय  सहायता  दी  थी  ताकि

 प्राथमिकता  प्राप्त  कुछ  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  पर  कार्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्य  योजना  में  किये

 गये  प्रावधान  की  युति  की  जा  सकें  ।  निम्न  दामोदर  स्कीम  उन  प्राथमिकता  प्राप्त  स्कीमों  में  से  एक

 यह  सुचना  मिली  है  कि  arma  श्र  रोनेर  दक्तियाखल  जिसमें  व्यश्वर्तन

 ्र  लिक  चैनलों  शामिल  पर  स्थिति  निर्धारण  कार्य  पूर्ण  हो  गये  हैं  ।

 चतुर्थ  योजना  के अ्रंत  तक  इस  स्कीम  पर  6.  11  करोड़  रुपये  व्यय  हुए  हैं  ।  1974-75  के

 दौरान  1.26  करोड़  रु०  व्यय  हुए  तथा  1975-76 के  लिए  0.80  करोड़  रु०  व्यय  प्रत्याशित

 1976-77  के  लिए  राज्य  सरकार  निम्न  दामोदर  स्कीम के  सभी  तीनों  चरणों के  लिए

 संयुक्त रूप  में
 5.  50

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  है
 ।

 चरण-एक  का  1976  तक
 पूर्ण  किये  जाने का

 कार्यक्रम  ह ै।

 इस  स्कीम  के  पूर्ण  होने  पर  हुगली  हावड़ा  जिलों  में  1.  2  लाख  हैक्टेयर

 (723.  04  वर्ग  क्षेत्र
 को  लाभ  पहुंचेगा  ।  इस  स्कीम  से  लाभ  होने  वाले  ग्रामों की  संख्या  के

 बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जिला  gam  सहकारी  समितियों  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  मार्ग  निर्देशक  सिद्धान्त

 430.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  राज्यों  को  विभिन्न  ताल्लुक़ात  में  कृषक  सहकारी  समितियों  का  गठन  करने

 में  परामर्श  देने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  मार्ग निर्देशक  सिद्धान्त  बनाये  गये  हैं  ;  कौर

 किसानों  को  aver  उत्पादन  व्यवस्थित  रूप  से  बाजार
 में  बेचने

 की  सुविधाएं  देने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही है  ?
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 लिड्डर

 कृषि  खनन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  राष्ट्रीय  कृपि

 अयोग  की  लग  तथा  सीमान्त  कृषकों  wie  क़षि  श्रमिकों  की  ऋण  सेवायों  संबंधी  म्रत्तरिम  रिपोर्ट

 की  सिफारिशों  नः  अपसरण  में  भारत  सरकार  ने  भारतीय  रिजर्व  बैक-के  से  1973  में  राज्य

 सरकारों  केन्द्रशासित  क्षेत्रों  को  कृषक  सेवा  सहकारी  सोसायटियों  के  greet  उप-नियमों  के  साथ-साथ

 कृषक  सेवा  सोसायटियों  a  गठन  लिए  विस्तृत  मार्गदर्शक  सिंद्धान्त  जारी  किये  थे  |  माग दशक

 सिद्धान्तों  में  साथ  ही  साथ  भी  शामिल हैं--ऐसे  क्षेत्र  जहां  वे  गठित  की  जा  न्यूनतम

 जनसंख्या  सदस्यता  का  कमजोर  वर्गों  a  लिए  प्रबन्ध  मण्डल  में  पदों  का  वित्तीय

 जो  सोसायटियों  को  वित्त  सुलभ  कर  का  सुलभ  की  जाने  वालो  तकनीकी  स्टाफ

 की  सहायता  आदि  ।  इन  सोसायटियों  प्रा  भ्रन्तर्गत  कम  से  कम  10,000  की  बादी  स्तनों  हैं

 पुरे  सामुदायिक  विकास  खण्ड  तक  पहुंच  जानी  ह  भ्र ौर  इनसे  सभी  प्रथम  के  वांछित  ऋण

 निवेशों  की  सप्लाई  करने  जिनमें  saree  शामिल  विधायक  तथाਂ  विपणन  अदि  की  व्यवस्था  करने

 की  की  जाती  है  ।

 गठन  के राज्य
 सरकारों

 /
 केन्द्रशासित

 क्षेत्रों
 को

 समय-समय  पर  कृषक  सेवा  सोसायटियों के

 स्वरूप  के  बारे  जिसमें  ऐसो  सोसायटियों  आदि  की  स्थापना  लिए  क्षेत्नों  के चुनाव  को  प्राथमिकता

 दी  जानी  सालह  भी  दी  गई

 देश  में  लगभग  3300  प्राथमिक  सहकारी  विपणन  सोसायटियां  हैं  जिनके  म्रन्तगंत

 तकरीबन  सभी  महत्वपूर्ण  माध्यमिक  बाजार  aid  हैं  ।  ये  सहकारी  किसानों

 को  razon  निवेशों  को  सप्लाई  करने  के  साथ-साथ  उनकी  कृषि  उपज  का  विपणन  करने  के  लिए

 सुविधायें
 प्रदान  करती  किरातों  को  गौर  प्रतीक  देने

 के
 विचार  से  विभिन्न  स्तरों  पर

 सहकारी  को  मजबूत  कौर  कारगर  बनाने के  लिए  प्रयत्न
 किये

 जा  रहे

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  निगमों  द्वारा  सहकारी  सोसायटियों  को  कपास  तथा  जट  की  अधिप्राप्ति  में

 भी  अधिकाधिक  रूप  से  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 चतुर्थ
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चुने  नियमित  बाजारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए

 एक  योजना  शुरू  की  गई  थी  शर  इसे  पांचवीं  योजना  में  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  में

 देश में
 चुने

 fata  बाजारों के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  परिकल्पना  की  गई  है  ताकि  उत्पादकों  के

 हित  की  रक्षा  की  जा  सके  ait  उन्हें  उचित  विपणन  सुविधायें  सुलभ  करके  उनके  उत्पाद  के  लिए

 बेहतर  तथा  पारिश्रमिक  मृत्य  प्राप्त  हो  सके  |

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बो  की  बठक

 1.  श्री  जनेश्वर  मिश्र  :  क्या  समाज  कल्याण  तर  संस्कृति  मंत्री  ae  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बाकी की
 ।  1975  में  हई  बैठक  की  रिपोर्टे

 सरकार को  मिल  गई  हे

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
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 क्या  बो  ने  शिक्षा  के  लिये  श्राम  जनता  पर  कोई  विशेष  उपकर  लगाने  का  सुझाव

 दिया  शर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  रूल  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार की  1975  में  हुई  बैठक  में  दिये  गये  भाषणों  तथा  पारित  संकल्पों  कीं  प्रतियां

 सरकार  को  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।

 बो  के  संकल्प  विचाराधीन  हैं  ।

 \
 हा

 सुझाव  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिये  जोकि  इस  मामले  से  संबंधित  हैं  ।

 धान  चावल  का  वसूली  मलय  कौर  वास्तविक  वसली

 432.  श्री  समर  गह  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  वहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्तमान  मौसम  में  धान  ate  चावल  की  वसूली  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  क्या  दरें

 निर्धारित की  गई  शौर

 wa  तक  की  गईं  वसूली  ब्यौरा  कया  हैं  ?.

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  म्ष्णा  साहिब  पी०  श्र

 दौ  विवरण  1  sar  2)  संलग्न हैं  में  रखे  गये
 ।  देखिए  सख्या

 10097/76

 mater से  खाद्यान्नों  का  प्रख्यात

 433.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 कया  कृषि  शर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 ag  1975  के  दौरान  तथा  वर्ष  1976
 में

 अमरीका  से  आयात  किये
 गये  अथवा

 ग्रा यात  के  लिये  बुक  किये  गये  खाद्यानों  की  मात्रा  कितनी
 है

 ।

 ०
 क्या  उनका  ध्यान  अमरीकी  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  बंगी  कारपोरेशन  तथा

 खाद्यान्नों  का  निर्यात  करने  वाली  कुछ  अन्य  wats  फर्मों  के  विरुद्ध  भारत  सहित  कई  श्रायातक

 देशों  के  साथ  करोड़ों  रुपये  की  धोखाधड़ी  किये  जाने  के  बारे  में की  गई  जांच  सम्बन्धी

 समाचारों  की  अरार  गया

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  बंगी  कारपोरेशन  सहित  इनमें  से  कुछ  फर्मों  के  विरुद्ध  कम  मूल्य  के  बीजक

 बनाने तथा  wea  aes  शभ्रपराधों  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  भी  लानेवाली की  गई थी  ?
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 ida
 1897  )

 न्या

 घौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अण्णा  साहिब वी०  :...
 1975  संयुक्त  राज्य  qatar  से  लगभग  कुल  47.1  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का

 रायात  किया  गया  इस  समय  यह  बताना  न  तो  सम्भव  ही  है  न  ही  जनहित में

 है  कि  1976  के  दौरान  संयुक्त  राज्यਂ  अमेरिका  से  कितनी  मामला  में  खाद्यान्नों  का  आयात

 किया  जाएगा  ।

 are  (7)  ।  सरकार  ने  इस  आशय  को  tafetie  देवी  जिनमें  मेसर्स

 बंगे  न्यूयॉर्क  के  निम्न  स्तर  के  एक  ware  ने  यह  बयान  दिया  हैਂ  फि  डस्ट्रेहन  के

 उनके  एलोवेरा  से  भारत  ग्राफ़िक  देशों  को  जाने  बालें  जहाजों  में  कार्पोरेशन कम  वजन

 में  खाद्यान्न  भज  रहा  वार शि गठन  में
 स्थित  भारतीय  दूतावास  से  कहा  गया  हैं  कि  व

 वस्तुस्थिति  का  पता  लगाएं

 पण  जानकारी  प्राप्त  होते  के  बाद  ही  इस  कार्पोरेशन  अथवा  we  सप्लायरों

 के  विरुद्ध  erat  करने  के  प्रश्न  पर  बिचार  किया  जायगा

 दिल्‍ली  में  जाली  नादान  कीड़ों  का  पता  लगाया  जाना

 434.  at  कार  कार  fag  देव  :

 श्री  वीरभद्र सिह
 :

 क्या  कृषि  शौर  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्‍ली  में  गत  छह  महीनों  के  दौरान  घर-घर  जांच  करने  के  परिणामस्वरूप

 अनेक  जाली  कार्डों  का  पता  लगाया गया  है

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  झोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णाताहिब  पी०  :

 झ्र  जो  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया है  कि  जांच  करने  के

 जिन  काले  धारियों  के  राशन  काले  में  जाली  यूनिट  पाये  गये  हैं  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही

 की
 जा  रही  है  कौर  जो  जाली  राशन  न्य  पाए  गए  हैं  उन्हें  रह  कर  गया  है

 बाढ़ों  के  axa  उड़ीसा गये केन्द्रीय गये  केन्द्रीय  दल

 435.  श्री  अ्रज्कुन  सेठी  क्या  कृषि  ale  सिचाई  weal  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे कि  :

 क्या  1975  की  विनाशकारी  बाढ़  के  बाद  एक  केन्द्रीय  दल  ने  उड़ीसा

 का  दौरा  किया

 यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  दल  को  क्या  मांग  पेश की  att
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 Twa, बाढ़  द्वारा  विनाश  के  परिणामस्वरूप  राऊल  सरकी  CH  रसीद  न  जाने  ate  पमस्याद्ों

 को  हल  करने  के  लिये  परकार  ने  क्या  कदम  उठाये  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  पटल )  जी  ह

 सरकार  ने  22.06  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  के  लिये  aces

 किया है  ।

 भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  की  1975-76  के  लिये  बाढ़  राहत  हेतु  7.  55  करोड़

 रुपये  की  afr  प्लान  सहायता  स्वीकृत  की  है  ।  वब  1975-76  ao =)
 far  कृषि  संबंधी  दानों

 हेतु  7.00
 करोड़  रुपये  का  अल्प  कालीन  ऋण  भी  स्वीकृत  गया  है  ।  केन्द्रीय पुल  से

 खाद्यान्नों  अ्रावंटन  अगस्त  1975  के  लिये  43000  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  सितम्बर  कौर

 1975  के  लिये  58,000  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  था

 चम्बल  बीहड़ों  को  खेती  योग्य  बनाने  की  योजनायें

 436.  श्री  नीतिराज  fag  चौधरी  :
 व्या  कृषि  रि

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 वारे  में विश्व  बैंक  के  दल  ने  चम्बल  बीहड़ों  को  खेती  योग्य  नित  की  योजना  गों

 अ्रंध्ययन कर  लिया
 है

 यदि  तो  wa  तक  क्या  निर्णय  किये  गये  हैं प्र ौर  उनके  क्या  परिणाम  निकले

 कौर

 क्या  श्री  ग्रा फोड  के  नेतृत्व  में  विश्व  बंक  का  दल
 bad

 उपरोक्त RSE  1.0  संमस्यथाश्रों  का

 झ्रध्ययन कर  रहा

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  मध्य

 प्रदेश  में  चम्बल  सिंचाई  प्रणाली  से  सम्बन्धित  कमांड  क्षेत्र  विकास  परियोजना  का  मूल्याकन

 करते  समय  विश्व  बैक  की  टीम  ने ने  इन  तंग  घाटियों  म  प्रवाह  के  विरुद्ध  गतिमान

 नालिका  किस्म  के  बढ़ते  हुए  कटाव  की  समस्या  की  जांच  जिससे  कि  नहरों  तथा  सड़कों

 को  खतरा  है  कौर  महत्वपूर्ण  a  भूमि  को  हानि  पहुंच  रही

 उन्होंने  मित्तव्ययी  सुरक्षात्मक  -  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  का  अनुभव

 किया है  झर  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  को  हल  करने  a  लिये कम  लागत

 की  विधियों  के  विकास  के  लिये  परिसीमा  के  arate  50  किण  मी०  की  लम्बाई  में  एक

 मागं दर्शी  योजना  प्रारम्भ  की  मध्य  प्रदेश  की  चम्बल
 कमांड

 क्षेत्र  विकास  परियोजना

 जिसके  लिये  दिनांक  20  1975  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  के  साथ  एक  करार

 किया गया  ऐसे  मार्गदर्शी  भ्रध्ययनों  वे  लिए  32  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 जी  नहीं
 ।
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 Land  Ceiling  Laws

 437.  Shri  Bibhuti  Mishra:

 Shri  Priya  Ranjan  Das  Munsi:

 Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  State:

 (a)  wieth2r  many  bottlenecks  have  been  found  in  the  land  ceiling  laws  enacted  by  various
 State  Governments  as  a  result  of  which  difficulties  are  beirg  encourtered  in  impkmer.tirg
 the  20-point  programme  of  the  Prime  Minister;  ard

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  implement  land  ceiling  laws  soon,  after  making,
 in  the  Constitutior.  ? necessary  amendments

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel):  (a)  &  (b)  Certain  provisions  of  the  land  ceilir  g  laws  of  scme  of  the  Statcs
 have  either  been  struck  down  or  challenged  in  the  court  oflaw.  This  has  created  scme  d:ffi-
 culty  im  the  way  oftheir  implementatior.
 in  th:  N.ath  Schedule  to  the  Constitution.

 By  now  most  of  the  ceilir  glews  have  beer  011८1  0
 Further  suitable  measures  for  expeditious

 implementation  of  the  laws  are  being  examired.

 Aid  to  Kakori  Shaheed  Shiksha
 Samiti,  Shahjaksny  tr,  UF.

 433.  Sari  Jitzadra  Prasad:  Will  the  Miaister  of  Agriculture  and  Irrigation  be
 pleased  to  State:

 a)  the  amyaatof  loansand  grants  as  also  machinery  obtain  cu ed  by नन्ना  Kakori  Shaheed  Shiksl:a
 Samtii,  (Kakori  Martyrs  Educational  Committee)  Shahjahanpur,  U.P.  from  the  Certre  for
 agricultural  purpose;

 (b)  whether  this  amount  has  been  misused;  and

 (c)  if  so,  action  taken  by  Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan):  (a)  to  (c)  The  information  is  being  collectcd  and  will  be  pleccd  o1.  the  Tabic
 of  the  Sabha.

 पुना  में  क्वार्टरों  का  बचा  जाना

 439.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  क

 £
 क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकार  पुना  के  मुकन्द नगर  में  क्वाटर  बेचने  का  विच।र  कर  रही

 भ्र

 ai  1976  में  अधिकांश  क्वार्टर  ie  re  a Sms मे ंर सरकार  थि  हन  वालों  को  ही

 aaq  का  विचार  कर  रही

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  12iz  कार्य  मंत्री  के०  :  तथा

 सरक।'र  1962  मे  पुना  मे  बनाए  गए  216  क्वार्टरों  का  बेचन  कं  प्रश्न

 सर  कर  रहा  1962  क  बाद  वहां  कोई  शहरों  मकान  नहों  बनाए  गए  हैं  :
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 नी

 छात्रों को  बादल-पुस्तकें
 व  क  पियों  को  सप्लाई

 440.  श्री  झारखण्डे  राय  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संसक्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 प्रधान  मंत्री  के  बीस-सुनती  कार्य  क्रम
 के  grata  छात्रों  को  सस्ती  दरों  पर  पाठ्य-पुस्तकों

 ग्राही  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  की  मुख्य  रूप  रेखा  क्या

 )  FAT  सरकार  को  मालूम  है  कि  सस्ती  दरों  पर  सप्लाई  के  नाम  एन  ०सी  ०ई  रोटी

 द्वारा  तयार  की  गई  पुस्तकों  की  किस्म  का  स्तर  गिर  गया  है  कौर  उनकी  जिल्दें  तथा  सिलाई  कुछ  ही  महीनों

 तक  चलती  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  गौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा सं  रक् कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 किसी  पाठ्य-पुस्तक  अ्रथवा  नोट  बुक  क़ा  मूल्य  निर्धारित  करने  में  एक  मुख्य  बात  कागज  की  लागत

 होती  है  ।  छात्रों  को  सस्ती  दरों  पर  पाद्य-पुस्तकें  तथा  कापियां  मुहैया  करने  के  भारत  सरकार

 ने  पुस्तक  इत्यादि  की  छपाई  में  प्रयोंग  होने  वाले  दुसरे  प्रकार  के  का गऊ  के  लिए  4000  रुपए  से  6000

 रुपये  प्रति  टन  की  बाजार  की  दर  के  मुकाबिले  पर  2750  रूपये  प्रात  टन  को  रियायती

 दर  पर  भिक्षा  क्षेत्र  के  लिए  1,20,000  टन  छपाई  के  सफेद  कागज  का  age  शझ्रांवटन  करने

 की  व्यवस्था  की  है  ।  इस  व्यवस्था  से  qea-JeTHy  तथा  कापियों  के  मूल्य  नोचे  गिरे  हैं  ।

 कापियों  के  मूल्य  कम  किये  गये  हैं  तथा  उनके  मूल्यों  में  एकरूपता  लानें  के  लिए  उन्हें  मानकी कृत

 किया  जा  रहा  है  ।

 रा०  शि०  अनु ०  तथा  प्र०  परि०  द्वारो  उत्पादित  पुस्तकों  की  कोटि  में  कोई  गिरावट

 नहीं  भाई है  ।  बल्कि  मुद्रण  तथा  डिजाइन  के  कार्य  में  दक्षता  के  लिए  रा०  fa °  ग्रुप  तथा  प्०  परिषद्‌

 ने  हरनेक  पुरस्कार  जीते  हैं  ।  पुस्तकों  की  जिल्दसाज  भी  काफी  मजबूत  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 चावल  का  उत्पादन  और  सुनो  तथा  पश्चिम  बंगाल  कौर  केरल  को  चावल के

 कोटे  में  वृद्धि

 441.  श्री  रोनेन  सेन  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (#)  देखा  में  1975  में  चावल  का  कुल  कितना  उत्पादन  त्र

 सरकार  चावल  वसूली  के  अपने  लक्ष  मं  को  कहां  तक  प्राप्त  करने  में  सफल  रही  तौर

 चावल  को  वहुत  स्वच्छ  पैदावार  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  अर  केरल

 के  लिए  चावल  के  कोटे
 में  वृद्धि

 करने
 के

 पर  विचार  कर
 रहो  है  ?
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 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पी०
 :  1975  के

 चावल  कनकूत  उत्पादन  के  अनुमान  को  अन्तिम  रूप  देने  में  कुछ  समय  लगेगा  |  फसल  की

 नहीं  तथा  विभिन्न  ग्न्य  त  खेतों  के  आधार  पर  यह  ग्रन्दाजा  लगाया  जाता  है  कि  1975  में  1974

 की  तुलना  में  काफी  अधिक  चावल  का  उत्पादन  होगा  |

 जैसाकि  9  1976  को  सुचित  किया  गया  खरीफ  विगत  मौसम  1975-76

 के  लिए  fraifta  चावल  के  46.  35  लाख  मीटरी  ca  के  ग्रधिनाप्ति  लक्ष्य  के  प्रति  26.85  लाख

 मीटरी  टन  चावल  के  fata  से  धान  सहित  )  श्रधिप्राप्त  किया  गया है  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  में  चावल  को  कुल  कमी  वाले  अन्य  राज्यों  सापेक्ष

 बाजार  में  उपलब्धता  कौर  बकर  स्टाक  बताने  क़ो  आवश्यकता  थ्रोट  Bra  संगत  तथ्यों

 को  ध्यान  में  रखते हुए  पश्चिमी  बंगाल  कौर  केरल  को  सरकारी  fare  प्रणाली  को  उचित  झ्ावश्यकताश़ों

 को  पूरा  करने  के  लिए  प्रति  माह  यथा  सम्भव  अधिक  से  अधिक  चावल  त्रान्नटत  किया  जा  रहा  है  |

 सी ०  डो०  ए  के  लिये  घनतरादिा

 442.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  क्या  निर्माण  कौर
 श्रीवास  मंत्री  यह

 व  ताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सी ०  एम०  डी०  To  के  लिए  1.  5  करोड़  रुपए  मं  जून
 किये

 हैं  ;

 रोक

 इस  राशि  से  सी०  एम०  डी०  ए०  की  निर्माण  सम्बन्धी  मांग  सका  तक  TA  होगी  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  we  श्रीवास  मंत्रालय  wy Ny
 या यमंत्री  (ati To  के०  एल०

 जी  हाँ

 इस  से  कलकत्ता  महानगर  विकास  प्राधिकरण  के  1975-  76  के  विकास  कार्यक्रम

 के  उनकी  आवश्यकताओं  के  कुछ  भाग  की  पूति  होगी  ।

 श्रतुद्ासन  कौर  faratt  सुविधाओं  का  विस्तार

 443.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  यह  बताने  के  कपा

 करेंगे  कि

 आपात  स्थिति  को  घो जगा  के  संदर्भ  में  मौलिक
 परिवर्तन  करके  विद्याथियों  के  लिए

 श्रतुशासत  अर  शिक्षा  संबंधी  सुविचारों  का
 विस्ता

 र  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  site

 कया  विद्याथियों
 में  सुधार

 के  द्वारा  देश  के  विद्यार्थी  वग  में  अनुशासन  करने  के

 लिए  कोई  प्रयत्त  किया  गया  है
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 कर्ण

 ताज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रो  एस९  ्  att  शैक्षिक

 aaa  में  ग्र मि ज्ञास  site  धमकियों  के  द  वातावरण  से  सरकार  बहुत

 चिन्तित  fa  पके  कनरस्वप  स्तर  फिरता  जा  रदा  था  अध्यापन

 |

 तथा  GUAT  के  कार्यक्रम  में

 बाधा  पड़  रही  थी  तथा  छत्र  करार  उनके  अभिभावक  बहुत  कठिनाई  में  थे  |

 अ्रापातकालीन  स्थिति  घोषित  करिए  जाने  के  फलस्वरूप  शैक्षिक  संस्थाओं  में  सामान्य  वातावरण

 म  काफी  सुधार  हुमा है  तथा  शैक्षिक  सस्थाओं के  वातावरण  में  गंभीरता  पूत  at  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  ने  शैक्षिक  प्राधिकारियों  की  सुरक्षा  तथा  शैक्षिक  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  ।  सहपाद्यचर्था  पाठ्य तर  कार्य-कलापों  में  छात्रों  को

 पूर्ण  रूप  से  शामिल  करने  के  लिए  भ  प्रयत्न
 '

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  के  20  सिविल  श्रमिक  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  छात्रों  के.लिए  पाठ्यपुस्तकों

 सामान्य  पठन  सामग्री  तथा  कापियों  के  मुल्य  को  कम  करने  के  लिए  प्रभावशाली  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 स्वीकृत  आवासों  तथा  अन्य  संश्थाश्ओों  को  अनि वा यें  वस्तुएं  उपलब्ध  कराई  जा  हैं  ।  बहुत

 सारे  तथा  विश्वविद्यालयों  में  पुस्तक  बंक  स्थापित  कर  fer  गए  हैं  ।

 इन  मामलों  के  वारे
 में

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  र  बराबर  सम्पक  बनाए  हुए  है  |

 or  Se

 yeafaay: rr = !

 नय  fe  ay  सुधा  :
 शुरू  करते  के  जिए  विश्वविद्यालय  अ्रतुदान  आयोग  ने  बहुत  सा  > व

 कदम  उठाए  हैं

 उड़ीसा  सु बन रखा  नदी  के  बार  में  विशेषज्ञ  र  मिति  का  प्रतिवेदन

 444.  श्र  द्रास  सुन्दर  महापात्र  :  कपा  कृषि  और  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  बाठ  निर्धारण  के  लिए  उडीसा  को  सुबनेरेखा  नदी  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  के

 वेदन को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  अपना  हिस्सा  देना  स्वीकार  कर  लिया  है

 क्या  नमूना  म्रब्ययन  के  पश्चात्‌  समुद्र  से
 सोधे  मिलाने  की  यो  जना  च्न७ स्ट्ट ह  कट  प्लान  ट

 को  भ्रतुमोदित  कर  दिया  गया है  त्री  उसे  ग्रीम  रूप  दे  दिया  गया  wiz

 क्या  नालियां  बताने  का  कार्य  1976  में  Wize  होगा
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  केदार  नाथ  att  भारत

 सरकार  द्वारा  सबने  रेखा  नदी  के  बारे  में  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  1972  में  किया  गया  था  ।

 इस  समति  ने  पति  रिपोर्ट  को  अन्तिम रू  ।  देकर  1973 में  प्रस्तुत  कर  दिया  था ।  राज्य  सरकार

 द्वारा  बहुत  सी  सिफारिशों  को  पूर्ण रु  से  मान  लिया  गया  है  ale  कुठ  को
 प्रभी  रक्षित

 के  साथ  मान  लिया

 था  ।  यह  मालूम  gate  fe  उड़ीसा  सरकार  कुछ  सिफारिशों के  ऊपर  बिहार  शर  पश्चिम

 बंगाल  की  सरकारों
 के
 के  साथ  द्विपाक्षिक  विचार  विमश  कर  रही  है  ।  लागत  के  विभाजन

 पर
 उड़ीसा  सरकार

 द्वारा  अभी  विचार  किया  जाना  है  |
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 समद्र  से  सीधे  मिलाने  के  लिए  विभिन्न  बै कन् तिक  प्रस्तावों  पर  राज्य
 सरकार  द्वारा

 केन्द्रीय

 जल  तरा योग  के  साथ  परामर्श  से  अध्ययन  किया  जा  र  है  are  उनको  श्रमी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना है  ।

 यह  मालूम  gar  है  कि  विभिन्न  जल-निकास  कार्यों  के  जिए  राज्य  सरकार  द्वारा  विस्तृत

 स्कीमें  तयार  की  जा  रही  हैं  ।  एक  एसी  स्कोर  केन्द्र  में  नित  हुई  थ  जिसकी  जांच  करके  राज्य  सरकार

 को कुछ  आपत्तियों  के  साथ  वापस  कर  दिया  गया  है  ।  स्थन  पर  कार्य  इस  स्कोर  के सवो कृत  हो  जाने

 के
 पश्चात्‌

 ही  alta  किया  जा  सकता  है  |

 पंजाब  में  बाढ़  से  हानि

 445.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  टपा

 करेंगे  कि  :

 1975  में
 आराई  बाढ़ों  के  कारण  पंजाब

 को  कुल  Fost  हानि  हुई  ;

 क्या  केन्द्र
 ने

 कोई  सहायता  दौ  अ्रोर

 यदि  at,  तो  कितनों  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag)  :  पंजाब  सरकार
 से  प्राप्त

 हुई  रिपोर्टों के  श्तुसार
 1975  की  बाढ़ों के  कारण  लगभग  10

 ,
 05  करोड़  रुप  ए  की

 छल

 हानि  ही  का

 अनुमान है  ।  जिसका  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 रुपयों

 ह  क्षतिग्रस्त  फसलों  का  मूल्य  4.03

 5.55 2.  क्षतिग्रस्त  मकानों  का  मूल्य

 0.45 3.  जनसुविधाओं
 को  हुई  हानि

 ee  ae  et  ee

 10.05

 ate  केन्द्र  द्वारा  राज्य  सरकार  को  कोई  UST TAT  नहीं  दो  गई  है  ।

 विश्वविद्यालय  र... कश्पस  के  वातावरण  में  सुधार

 446.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी :
 क्या  समाज  कत्याण  श्र  संस्कृत  मंत्री  यह  बताने

 क  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आपातस्थिति  की  घोषणा  से  केन्द्र  द्वारा  प्रशसित  विश्वविद्यालयों  के

 विद्यालय  कैम्पों  के  वातावरण  में  उल्लेखनीय  सुधार  gar  है  तथा  wa
 विद्यार्थी  अपनी

 की  अ्रोर

 afaa  ध्यान दे  सकते  श्र

 कया  कानों  से  विद्याथियों  की  अनुपस्थिति में
 भी  कमी  हुई  है  ?
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 (Mo  यह  (=\  क समाज  कल्याण  तथा  संस् कू  च्च्च  हे तिस मन्त्री  A  ane  soy  ey  site  (@)

 हां  ।

 दिल्‍ली  में  कालोनियों  को  नियमित  करना

 447.  श्री  शचि  भूषण  :  कया  निर्माण  ate  ware  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  की  ag  नीति  थी  कि  दिल्‍ली  में  1  1967  तक  बनों  बस्तियों

 को  नियमित  कर  दिया  अर

 क्या  हाल  ही  के  महीनों  में  दक्षिण  दिल्ली  को  ए  aa  नगर  में  बड़ी

 संख्या  में  ऐसे  मकानों  को  गिराया  गया  जिनकी  रजिस्ट्री  वर्ष  1961  में  हुई

 निर्माण  तौर  श्रीवास  तथा  विपदा-कार्प  मंत्रो  (Al  के ०  :  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 (a)  नहीं  ।  केवल  1961  के  बाद  माता  बने  तथा  प्राधिकृत  रूप  से  निमित  कुछ

 मकान  किराये  गये  वैकल्पिक  वास  दे  दिया  गया  है  |

 Expenditure  on  Buddha  Darshan
 Mahavidyalaya,

 Leh

 Culture  be  pleased  to  state:
 448.  Shri  Kushok  Bakula:  Will  the  Minister of  Education,  Social  Welfare  and

 (a)  exp2nditure  bzing  incurred  annually  by  Government  on  the  Buddha  Darshan  Maha-
 vidyalaya  (College  of  Baddhist  Philosophy),  Leh;  an

 (b)  amount  per  mensem  being  given  to  the  students  as.scholarship  and  the  arrangements
 made  for  students’  hostel  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education,  Social  Welfare  and  in  the.
 Department  of  Culture  (Shri  D.  Yadav):  (a)  The  following  gra  nts  were  released  to  the
 School  of  Buddhist  Philosophy,  Leh,  during  the  last  three  years:

 1973-74  1974-75  1975-76 a  ———
 Rs  Rs  Rs.

 300,000  372,000  4,00,000

 (b)  The  students  are  paid-.a  monthly  stipend  of  Rs.  80/-  WAVE ach  ar a  id  reside,  at  present,  in  hired
 buildings.

 श्राप  चारा  कौर  बीज  tt

 449.  श्री  कुष्ठ  प्रविन्द्र  हाज़िर  :  क्या  कु  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विवार  ara  राज्य  में  एक  चारा  ate  बीज  उत्पादन  फोरम

 स्थापित  करने  का  कौर

 इसे  कंब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 लिखित  उसर
 मीणा  नालं

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  ate
 :

 जी

 maa में  केन्द्रीय  प्रशसित  चारा  att  बीज  उत्पादन  फार्म  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 यह  फोन  srezferat  सरकार  के  सहयोग  से  स्थापित  किया  जाना  भारत  सरकार

 ae  ग्रास्ट्रेलिया  सरकार  के  बीच  समझौते  का  ज्ञापन  मसौदा  स्परूप  पहले  ही  किया  जा  चुका  है

 कौर  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  यह  फोन  समझौता  परिपूर्ण  होने  के  पश्चात्‌  क़सम  सरकार

 के  परामशं  से  कार्यवाही  प्रारम्भ  करेगी  |

 लाई  कृष्णा  शुगर  सहारनपुर  को  कौर  बकाया  राशि

 450.  श्री  मुल्की  राज  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लार्ड  कृष्णा  शुगर  सहारनपुर  की  कौर  का  कुल  कितना  मूल्य  बकाया  है

 यह  बकाया  राशि  किन-किन  वर्षों  की  शौर

 बकाया  राशि  के  भुगतान  के  लिये  सरकार  ने  कया  व्यवस्था  की

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  सत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  लाड  कृष्णा  शुगर  मिल्स  ने
 30-11-1975

 को  गन्ने  के  मूल्य  के

 बकायों के  प्रति  90.  81  लाख  रुपयों
 का

 भुगतान  करना
 था  |

 मौसम-वार  बकायों  का  eater  नीचे  दिया  गया  है

 pyr  राशि लाख  रुपयों  में मौसम

 1971-72  8.04

 1972-73
 29.38

 शून्य 1973-74  ८

 1974-75  53.39

 सहारनपुर  के  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  उत्तर  प्रदेश  गन्ना  ate  खरीदारी  का

 1954  के  उपबंधों  के  प्रसार  फैक्ट्री  को  बैंक  से  चालू  पेराई  मौसम  के  उत्पादन  पर

 उपलब्ध  की  जाते  वाली  पेशियों  में  से  90  प्रतिशत  को  गन्ने  के  समान  का  मौजूदा  भुगतान  करने  शर

 गन्ने  के  मूल्य  के  बकायों  का  भुगतान  करने  के  लिए  अला  रखने  के  arte  जारी  किये  हैं  ।

 विश्लेषण  क  जिए  भरे  गये  जैम  शादी  के  समन्

 451.  श्री  चन्दू  लाल  gar  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 3
 ्
 के  दौर पर  नि  वि  Wa  कारखानों से  भरे पित  DIST

 ad acl  पति  कौर  चीनी  के  कितने 1974-7

 नमूने  सरकार  को  प्राप्त
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 उनमें  से  कितने  नमूनों  का  सरकार  द्वारा  fags  किया  गया  तथा  निम्न  स्तर  का

 पाया

 nn  os दोषी  कारखानों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  का  गई

 कृषि  कौर
 सिचाई  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज
 :

 1974-75  के

 दौरान  वनस्पति  चीनी  कारखानों  से  वनस्पति के  3102  नमूने  पर  चीनी  के  2528

 नमूने लिये  गये  थे  ।

 wie  वनस्पति  के  सभी  3102  नमूनों  का  विश्लेषण  किया  गया  था  इनमें

 से  वनस्पति  के  97  जोकि  33  वनस्पति  कारखानों के  विहित  मानकों  के  भ्रनुरूप  नहीं

 पाये  गये  25  को  चेतावनी  दी  गई  है  श्र  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  2

 कारखानों  के  विरुद्ध  मुकदमे  को  कार्यवाही  शुरू  की  गई  शेष  6  दोषी  कारखानों  के  विरुद्ध  भी

 कार्यवाही  कीं  जा  रही  है  ।

 चीनी  के  सभी  2528  नमूनों  का  विशेषण  किया  गया  था  ।  इनमें  से  96  चीनी  के

 चौकी  23  चीनी  कारखानों  के  विहित  मानकों  से  घटिया  पाये  गरे  थे  ।  राज्य  सरका  ै  के  माध्यम

 से  उनके  विरुद्ध  मुकदमे  की  कायंवाही  शुरू  की  गई  109  कारखानों  के  391  चीनी  के  नमूनों

 को  way  अंतिम  ग्रेडिंग  दिया  जाना  है  ।

 प्राध्यापकों  के  नये  बतन मान

 452.  श्री  झाँकर  दयाल  सिंह  :  बया  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बनने

 की  कृपा  करेंगे  कि  उ  न  राज्यों  के  नाम  क्य  हैं  जिन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घो  पित  थ्रिल

 विश्वविद्यालय  अनुदान  प्रयोग  द्वारा  प्रतिनोदित  प्राध्यापकों  के  नये  वेतनमान  को  तक  लागू  कर

 दिया  है  तथा  उसके  कारण  कितनी  धनराशि  खर्च  होती  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (Tio  एस०  नू हल  :  उत्तर  पश्चिम

 पंजाब  तथा  मणिपुर  की  सरकारों  ने  संशोधित  वेतनमानों  की  योजना  को  लागू

 करने  के  झ्र ध्या देश  कर  दिये  उन्होंने  सम्पूर्ण  अ्रवरधि  के  लिए  ब्यौरेवार  वित्तीय  निहितार्थ

 जिसके  लिए  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करनी  होगा  रखी  तक  नहीं  भेजे  हैं  ।

 2  राजस्थान  तथा  fag  की  सरकारों  ने  संशोधित  वेतनमानों  को

 सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  है  किन्तु  उसे  लागू  करने  के  mee  जारी  नहीं  करें  हैं  ।

 3.  केरल  सरकार  ने  कुछ  शर्तों  के  साथ  जोकि  संशोधित  वेतनमानों  की  wal  से  भिन्न

 निचले  वेतनमान  आरंभ  कर  दिय  प्रदेश  सरकार  ने  कालेज  भ्रध्यापकों  वेतनमान  ८

 संशोधन  करने  के  लिए  आदेश  जारी  कर  दिये  किन्तु  ये  विचाराधीन  हैं  ।

 4  त  झपने मध्य  मेघालय  तथा  जम्मू  हिसार  काश्मीर  र
 सका  रों

 प्रस्ताव  भेज  दियें  हैं  जोकि  विचाराधीन  हैं  ।

 5  पद  राज्य  सरकारों  ने  इस  मामले  में  अभी  तक  अपना  निर्णय  नहीं  भेजा  है  ।
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 की  ee faa  |  a  आवास  समितियों  को  Bl  MONA

 453.  न  सतपाल  क्या  निर्माण  शर  आयास  पांच  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  20  1975  के  दैनिक  समाचार  पत
 '

 टाइम्स  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  दिलाया  गया  है  कि  160  सामूहिक  श्रीवास

 समितियों  हाउसिंग  जिनके  सदस्यों  की  संख्या  25,000  मकान  बनाने
 में  कठिनाई  हो  रही  ग्रोवर

 उस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  और  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 के  लिए

 क्या

 कार्यवाही की
 गई  है  !

 निर्माण  श्री
 ए
 अवात  तथा  पं पदीय  कार्प

 मंत्री  के०
 :

 हां
 ।

 यह  समितियों  के  लियें  है  कि  तरे  निर्माण  के  लियें  निधियों  की  व्यवस्था  करें  ।  वित्तोय

 सहायता  के  लिए  पात्र  सहकारी  समितियां  जीवन  बीमा  निगम  श्र  श्रीवास  तथा  नगर  विकास  निगम

 से  सम्पर्क  कर  सकती  हैं  ।

 तामिलनाडु  कौर  कर्नाटक  मे  खरपतवार  वृद्धि

 454.  श्री  सी०  जमानत  क्या  कृषि
 कौर

 सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  एक  विशेष  प्रकार  की  खरपतवार  अ्रमरीका )

 तमिलनाडु  ate  कर्नाटक  में  भारी  खतरा  उत्पन्न  कर  रही  रोक

 यदि  तो  सरकार  ने  उसे  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  कार को

 इसक  पता  है  कि  एक  विश  प्रकार  का  खरपतवार  जिसका  प्रचलित  नाम  afar  वीर

 केरल  में  धान  के  खेतों  में  प्राम तौर  पर  पाया  जाता  तमिलनाडु  कौर  कर्नाटक  राज्यों  में  व्यापक

 रूप  से  इसके  फलने  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  इस  अफ्रीकन  वीर  अमेरिकन  नही ं)

 को  जल  पटांग  के  नाम  से  जाना  जाता  है  कौर  इसका  वैज्ञानिक  नाम  से  लीबिया

 श्रौरिकलाटा  श्रौन्लेट  है  ।

 भारतीय  कृषि  झ्र तु संधान  परिषद्‌  ने  एक  मंत्रालय  बैठक  बुलायी  जिसका  उद्देश्य

 विनाशकारी  खरपतवारों  को  नष्ट  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  योजनाओं  को  अंतिम  रूप  देना  था  ।  उक्त

 बैठक  में  इस  खरपतवार  को  भी  इन्हीं  विनाशक रो  खरपतवारों  की  श्रेणी  का  माना  गया  |  इस  बैठक

 के  परिणाम  स्वरूप  खरपतवारों  के  उन्मूलन  शर  नियंत्रण  हेतु  एक  क्रियात्मक  योजना  को  अंतिम

 रूप  देने  के  लिए  एक  उप  समिति  नियुक्त  की  गयी  !
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 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  सिवाय  area  के  लिये  विश्  बेक  सहायता

 455.  श्री  कार  के०  सिन्हा :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  में  लघु  सिचाई  योजनायें  के  लिए  विश्व  बैंक  से  कितनी

 राशि  प्राप्त हुई  ;

 कितनी  धनराशि  अब  तक  उस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  में  लाई  गई  है  कौर
 उस

 बारे

 में  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :
 उत्तर  प्रदेश  कृषि

 ay  जिसका  कुल  परिव्यय  54.30  करोड़  रुपये  है  ब्रोकर  जिसमें  कृषि  पूर्वी  तथा  विकास

 निगम  के  माध्यम  से  दी  ने  वाली  28.50  करोड़  रुपए  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संस्था  की

 शामिल  मंजूर  की  गई  है  ।  इस  परियोजना  के  peas  उत्तर  प्रदेश  के  14  पूर्वी  जिले  जिनमें

 बाद  भी  शामिल है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संस्थान  की  उपर्युक्त  सहायता  में  से  भारत  सरकार  द्वारा

 1975  तक  9.27  करोड़  रुपये  का  दावा  किया  है  ।  कृषि  पुर्नावेंत विकास  निगम  इन

 जिलों  में  झ्रभिक  रणों  अर्थात्‌  ८  विकास  tat  और  सहयोगी  वाणिज्यिक  बैंकों  के  माध्यम  से

 धनराशि उपलब्ध  करायेगा

 जहां  तक  फैजाबाद  डिवीजन  का  संबंध  पुरी  परियोजना  waft  अर्थात  1973-76  में  भूमि

 विकास  बैंक  ate  6  सहयोगी  वाणिज्यिक  बैंकों  के  माध्यम  से  12.20  करोड़  रुपये  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 लघु  सिचाई  काय  हेतु  उपस्थित  परियोजना  के  भ्रन्तर्गत  फैजाबाद  डिवीजन  के  6  जिलों  में

 से  5  frat  में  भूमि  किस  बैकों  ने  197 ह  तक  4.99  करोड़  रुपये  बाटे  और  सहयोगी  वाणिज्यिक

 बैंकों  का  भ्र नुमा नित  संवितरण  0  82  करोड़  रुपए  है  ।

 चोरी  कारखानों  को  दिये  गये  प्रोत्साहनों  का  उपभोक्ता ओ़ ों  पर  प्रभाव

 456.  श्री  सरजू  पांडेय

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नये  चीनी  कारखानों  को  लेवी

 मुक्त  चीनी  की  अधिक  दिये  जाने  तथा  वर्तमान  कारखानों  में  विस्तार  परियोजनाओं  की

 अ्रनुमति  र  उत्प।दन  शुल्क  में  रियायतें  दिये  जाने  से  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों  तथा  Saat

 को  किस  हद  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 gle  att  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  :  ये  प्रोत्साहन  मुख्यतया

 इसलिए  दिए  जाते  हैं  ताकि  संयंत्र  शौर  मशीनरी  की  ऊंची  लागत  को  देखते  हए  जिन  नयी  चीनी  फैक्ट्रियों

 को  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ate  जिन  मौजूदा  फैक्ट्रियों  में  विस्तार  हुआ  वे  whee  दृष्टि  से  लाभकारी

 यूनिट  बन  सकें
 प्रौढ़

 उनको  शीघ्र  चालू  करने  में  मदद  मिल  इस  क्षेत्र के  गन्ना  उत्पादकों को

 अप्रत्यक्ष  रुप  से  लाभ  पहुंचेगा  नथी  उत्पादन  क्षमता  की  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  के  प्रति  वे

 भ्र पना  गन्ना  बेच  सकेंगे  शर  इसी  प्रकार  चीनी  का  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  से  उपभोक्ताओं  को  भी

 लाभ  पहुंचेगा ।
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 ग्रामीण  बेरोजगारी  सम्बन्धी  समि  ही

 457.  श्री  ate  भट्  सिह  :
 क्या  कृषि

 भर
 सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  बेरोजगारी  सम्बन्धी  समिति  के  भ्रनुस।र  कृषि  श्रमिकों  में  अल्प  रोजगार  की  स्थिति

 में  वृद्धि  हो  रही  ak

 यदि  तो  इस  मामले  में  समिति  के  कया  सुझाव  हैं
 ?

 कृषि  ste  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :  are  ग्रामीण

 इलाकों  में  रोजगार  के  श्रवसर  पैदा  करने  हेतु  आवश्यक  उपाय  सुझाने  की  दृष्टि  से  ग्राम  रोजगार  सम्बन्धी

 एक  अध्ययन  दल  गठित  कियां  गया  था  न  कि  समिति
 ।

 प्रयत्न  दल  नें  दंपति  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर

 दी  है
 जो  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 श्रन्तरराष्ट्रीय  महिला  वर्ष  में  शुरू
 किये

 गये
 दौरघाविंधि  कार्यक्रम

 458.  को  एम०  कता मुतु  :
 क्या

 समाज  कल्याण  ate
 संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  भारत  सरकार  ने  महिलाओं  की  बेहतरी  के  लिये  वह  1975  में  प्रारम्भ  किये  गये

 आगामी  दस  वर्षों  में  पूरा  होने  वाला  दीर्घक।/लिक  कार्यक्रम  तैयार  किया  1.0

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें कया

 शिक्षा  घौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  हरविन्द  नेताम  )

 इस
 मामले

 पर
 विचार  किया जा  रहा

 घान  शौर  के  उत्पादकों  को  हो  रही  कठिनाइयाँ

 459.  को  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  कया  कृषि  शर  सिचाई  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अ्रान्ध्  प्रदेश  झ्र ौर  देश  के  केई  भ्रमण  राज्यों  में  धान  ae  गन्ने  के  उत्पादकों

 द्वारा  ग्र तु भव  की  जा  रही  एसी  कठिनाइयों  की  जानकारी  हूँ  जो  उनके  उत्पाद  के  लिये  पर्याप्त

 व्यवस्था  होने  या  लागत  मूल्य  में  भो  न  दिये  जाने  के  कारण  उनके  सामने  grat  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  सरकार को
 हरनेक  अ्रभ्यावेदन दिये  गये  हैं  ;

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  ate  सिंच ई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  से

 अधिप्राप्ति  करने  वाली  एजंसियों  ने  ग्रान्ट्स  प्रदेश  ate  अन्य  राज्यों  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  सामान्य

 मूल्य  पर  खरीदारी  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रबंध  किए  हैं  ।  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  भी  सुचित  किया  है  कि

 इस  समय  किसानों  की  झोर  से  धान  के  अधिप्राप्ति  मूल्य  से  कम  मूल्य  मिलने  के  बारे  में  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली है  ।
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 or  सरकार  ने  चीनी  फैक्टरी  "  ।"  ॥ दारा  देय जहां  तक  गन्ने  का  सत्र  Ao)
 प  केवल  सांविधिक  न्यूनतम

 yet  पूर्ववर्ती  किया  वास्तविक  ्  Gey
 ae
 फैक्ट  रियों  श्र  गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  arta  में  तय

 जाते  हैं  ।  सामान्यतया  फैक्टरियों  आंशिक  नियंत्रण  की  नीति  aes  गन्ने  का  teresa  अधिक

 मूल्य  देता  हैं  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  गीता  उत्पादक  संघ  ने  1975-76  में  गन्ने  के  न्यूनतम  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 कहा  था  ।  बारीकी  से  विचार  करने  के  सरकार  ने  गन्ने  के  पहले  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  में  कोई

 वृद्धि
 न

 करने
 का

 फैसला  किया  है  ।

 दिल्‍ली  att  उत्तर  प्रदेश  म  हरिजनों  site  कमजोर  वर्गों  क  लोगों  को

 भूमि  शर  मकानों  का  आबंटन

 460.  श्रीमती  सावित्री  प्यास  :  क्या  निर्माण  शरर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  grove  स्थिति  के  बाद  दिल्‍ली  ate  उत्तर  प्रदेश  में  विभिनन  लोगों  को

 मकानों  ate  भूमि  का  आआ बटन  किया  गया  है  ;  शौर

 उनमें  से  कितने  प्लाट  site  मकानों  का  हरिजनों  तौर  कमजोर  वंग  के  लोगों  को  द्रवों  --

 टन  किया गया  ?

 a e निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  तथा  (a) )

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  maa,  देश  में  अपत  स्थिति  लागू  होने  के
 दिल्‍ली  के

 गांवों  में  हरिजनों  are  कमजोर  वर्गों
 को

 2988  श्रीवास  स्थल  श्राबटित  किये  गये  हैं  ।  इसके

 1-6-75  से  31-12-75  को  अवधि  के  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  2930  फ्लैट  तथा

 7925  प्लाट  आवंटित  किये  हैं  ।  इनमें  677  फ्लैट  कौर  लगभग  1025  प्लाट  म्रनुसुचित  जाति

 शर
 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  श्राबटित  किये  गये  हैं  ।

 आपात  स्थिति  लागू  होते  के  वाद  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भूमिहीन  परिवारों  को  99308

 आवास  स्थलों  का  आबंटन  किया  गया  है  ।  यह  मालूम  नहीं  है  कि  कितने  oder  हैं  या  कमजोर

 वर्गों  से  संबंधित  हैं  ।

 पंजाब  राज्य  में  उर्वरकों  को  आवश्यकता

 ee  Se ~
 461.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  कवाब  शर  सिंचाई  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 वर्ष  1974-75  तथा  1975-76  के  दौरान  पंजाब  राज्य  में  उर्वरकों  की  कितनी

 मांग थी  ;  ate

 उक्त  रवि  में  पंजाब  राज्य  को  कितनी  मात्रा  में  sare  दिये  गये  ?
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 ne
 लिखित  उत्तर

 कृषि  ate  ई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  तथा  af  1974-
 75  तथा  1975-76  वे  दौरान पं  -  sa

 राज्य  में  उर्वरकों  को  कुल  निर्धारित  माँग  धर  इन  वर्षो  कें  दौरान
 पंजाब  को  की  गई  सप्लाई  इस  प्रकार  है

 कल  निर्धारित  मांग  तत्व  हजार  मीटरी  ट

 ay  एन  पा  कैं  युग

 1974  283,  972  86.064  21.576  391.612

 1975  228.070  40.  030  1.000  269.100

 तत्व  हजार  मीटरी  टनों

 aq  एन  पी  कें  योग  टिप्पणी

 1974  222.126  57.588  12.247  291.961

 1975  *146.954  *  30.350  143.082

 *फरवरी  1975  से  1975  तक की  सप्लाई  |

 उर्वरकों  के  उपलब्ध  न॑  होने  कें  कारण  वर्ष  1974  के  में  कुल  निर्धारित  मांगों के  स्तर  तक

 सप्लाई नहीं  की  जा  सकी  ।  मांग  की  कमी  के  कारण  वष  1974  के  भ्रान्ति  भाग में  पौर  197  5  के  दौरान

 कुल  निर्धारित  ait  के  स्तर  तक  सप्लाई  नहीं  की  जा  सकी  थी  ।

 नई  दिल्ली  में  दिल्लो  feared  प्राधिकरण  को  मसि  नाजायज  .

 462.  sit  हरि  fag  कया  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  ag  बताने  की  sat  करेंगे  किं

 कया  नई  दिल्ल  में  पंखा  रोड  पर  जनकपुरी  .  कालोनी  ब्लाक  तथा  में

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  बड़े-बड़े  भूखंडों  पर  लिंगों  ने  श्रैनर्धिक्रत  कब्जा  किया  है

 क्या  ईस  प्रकार  के  कब्ज  को  cert  तीर्थ  स्कूलों  शादी  के  लिये

 रित इन  भखण्डों  को  विकसित  करने  के  लियेਂ  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कोई  प्रयास
 नहीं

 किये हैं

 शर

 गे  भूखंडों  की  विकास  करने  श्रीर  इसस  प्रभावित  होने  वालें

 यज
 कब्जा धारियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  निकट  भविष्य  में  क्या  ठोस  कदम  उठाने का  विचार  है  ?

 निर्माण  ait  mane  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  रघु  (®)  जनकपुरी से

 9
 बिस्वा  भूमि त  ब्  ve  का  उ अनंतपुर जांच  के  ब्लाक  तथा  में  लगभग

 1
 बीघा  शौर

 zat  है  ।
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 तथा  भूमि का  दखल  भूमि  ज  समाहर्ता  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को

 कभी  दिया  जाना है
 ।  उल्लंघन

 को  हटाने के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  तथा  श्रनधिवासियों  को  पुनः

 बसाने  का  इंस  समय  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Cost  of  Production  of  Sugarcane

 &  463.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  State:

 (a)  whether  production  cost  of  sugracane  has  increased  as  a  result  of  increaSe  in  prices
 of  chemical  fertilizers,irrigation  rates  and  increase  in  the  prices  of  other  agricultural  implement
 and  farmers  are  likely  to  suffer  great  loss  due  to  the  present  prices  fixed  for  sugarcane  and  it
 can  also  affect  the  sugarcane  production;  and

 (b)  if  50,
 action  taken  by

 Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan):  (a)  &  (b)  Over  the  past  few  years,  cost  of  production  of  sugarcane  registered
 an  increase  due  to  rise  in  prices  of  various  inputs.  However  during  1975,  prices  of  several
 inputs  have  remained  more  or.  less  stable.  During  the  year  prices  of  fertilizers  have  been
 reduced  twice,  firstin  July  and  thenin  December.  Prices  of  oil  cakes  and  fodder  fed  to  bullocks
 have  also  come  down  reducing  the  cost  of  maintaining  the  bullocks.  The  prices  received  by
 cultivators  for  delivery  of  cane  to  sugar  factories  are  generally  higher  than  the  minimum  prices
 fixed  by  the  Government.

 Reasonable  Price  to  Agriculturists

 464.  Shrj  Hukam,  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation

 be
 pleased  to  State:

 (a)  whether  there  are  considerable  differences  in  the  prices  of  coarse  grains  in  different
 States  in  the  country  at  present;

 (b)  if  so,  whether  any  action  is  being  taken  by  Govertiment  in  this  regard;  and

 (c)  whether.it  15  a  fact  that  when  the  agricult  rist  brings  his  produce  for  sale  in  the  market

 difference  there  in
 its  purchasing  price  is  low  and  Food  Corporation  sells  the  same  at  higher  prices  and  if  so,  the

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Axuna-
 saheb  P.  Shinde):  (a)  &  (b)  Although  the  prices  of  coarse  grains  differ  from  State  to  State,
 prices  of  fair  average  quality  grains  have  generally  ruled  higher  than  the  procurement  price.
 Wherever  the  price  tends  to  fall  below  the  procurement  price,  support  purchases  are  made
 by  Government  agencies  at  procurement  price.  So  as  to  Safeguard  the  interests  of  the  agricul-
 turists.

 (c)  The  Food  Corporation  of  India  purchases  foodgrains  at  the  procurement  prices  fixed
 by  the  Government  of  India.  The  issue  prices  are  higher  because  of  the  addition  of  procure-
 ment  and  distribution  incidentals  incurred  by  the  Food  Corporation  of  India.  A  statement
 indicating  the  procurement  and

 issue.  prices
 is  attached.  [Placed  in  the  Library.  -See  No.

 L.T.  10098/76.

 Expenditure  on  Diary  Development  during  Fifth  Plan

 465.  Dr.  Laxminarayan  Pandéya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  expenditure  incurred  on  the  diary  development  in  India  during  1975-
 763

 (b)  the  amount  allocated  for  the  purpose  for  the  Fifth  Five  Year  Plan  ;
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 (c)  the  per  capita  availability  of  milk  in  the  country  at  present;  and

 (d)  the  extent  to  which  it  will  increase  by  the  end  of  Fifth  Five  Year  Plan  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhudas
 Patel):  (a)  An  outlay  of  Rs.  67°77  crores  has  been  provided  during  1975-76  for  development  of

 पाव  Husbandry  and  Dairying.  Actual  expenditure  figures  will  be  available  only  after  the
 end  of  the  financial  year.

 (b)  An  outlay  of  Rs.  §40.135  crores  has  bzer  tentatively  allocated  for  development  of
 Animal  Husbandry  and  Dairying  as  p:r  the  Draft  Fifth  Five  Year  Plan.

 (c)  In  1973-74,  the  base  year  of  the  Fifth  Plan,  the  per  capita  availability  of  milk  in  the
 country  was  estimated  to  be  of  the  order  of  110  gms.  per  day.  There  is  at  present  no  system
 whereby  production  figures  for  individual  years  in  the  Plan  period  could  be  precisely  esti-
 -mated.

 (d)  The  per  capita  availability  is  expzcted  to  increase  to  123°8  gms.  per  day  by  the  end  of
 the  Fifth  Five  Year  Plan.

 Rice  to  be  purchased  by  F.C.I,  for
 Export

 466.  Dr,  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantum  of  basmati  rice  to  bz  purchased  by  the  Food  Corporation  of  India  this
 ‘year  for  export;  and

 (b)  the  rate  at  which  it  will  be  purchased

 saheb  P.  Shinde):  (a)  &  (b)  It  is  not  feasible  at  this  stage  to  indicate  the  quantum  of  basmati
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Anna-

 tice  which  will  b2  purchased  by  the  Food  Corporation  of  India  this  year  for  export  purposes.
 ‘Tae  question  of  the  rate  at  waich  it  will  05  purchased.  is  still  under  the  consideration  of  the
 Government.

 बासमती  के  निर्वात  के  लिये  संकुल  कार्यक्रम

 468.  श्री  बसन्त  ५५ साठ
 क्या  कृष

 शरीर  सिंचाई  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  बासमती  चावल  के  निर्यात
 में  वृद्धि  के  लिए  एक  सं  कुल  कार्यक्रम  बनया

 यदि  तो  1975-76  के  दौरान  झ  तक  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का

 बासमती  चावल  निर्वात  किया  गया  तथा  वर्ष  1975-76  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  कितना

 पुरा  कर  लिया  जायेगा  ;

 चालू  वर्ष  के  दौरान  हुए  निर्वात  की  स्थिति  पिछने  वर्ष  की  उसी  wafer  के  दौरान  हुए

 निर्यात  की  तुलना  में  क्या  है  ;  श्र

 क्या  सरकार  बासमती  चावल  का  निर्यात  बढ़ाने  पर  विचार कर  रही  है  ?

 e e कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 प्रभु दास  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं
 उठ N  कत  !
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 1975 की  waft  के  दौरान  2.  26  च्  स्प
 yy

 के  मूल्य  का  3975

 मीटरी  टन  बासमती  चावल  का  निर्यात  न  faa  T  जब जबकि  गत  ज  की es
 रल  अवधि  के  दौरान

 17.  26  करोड़ रुपये  के  मूल्य
 का  29,722  मीटरी  टन  बासमती चावल  निर्यात  किया  गया था  ।

 जी
 ही

 ।

 व्याज '  की  मूल्य

 469.  श्री  पी  गैंगींिय  :  क्या  कहीं  site  सिंचाई  मंत्री  यहं  sata  कीं  gor  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  देश  में  प्याज  का  उत्पादन  30  प्रतिशत से  40  प्रतिशत तक  गिर  गया

 क्या  देश  से  प्याज  के  निर्यात  से  इसका  मूल्य  बहुत  बढ़  गया  है  ;  a

 सरकार  ने  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  प्याज  का  मूल्य  स्थिर  रखने  को

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  प्याज  के  सम्बन्ध

 में  प्रतीत  भारतीय  आधार  पर  सरकारी  श्रमूंमात  तैयार  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  ऐसे  संकेत  हैं

 कि  प्रतिकूल  मौसम  की  परिस्थितियों  के  कारण  नम्बर  में  हुई  फ़सल  पर  कुछ  सीमा  नक  प्रभाव  पड़ा

 परन्तु  आशा  हैं  शीघ्र  हो  दूसरी  होने  वाली  फ़सल  अच्छी  होग  ।

 प्याज  के  निर्यात  जो  अब  तक  कुल  भ्र तु मानित  उत्पादन  का  केवल
 5  प्रतिशत

 आंतरिक मूल्यों  पर  कोई  ज्यादा प्रभाव नहीं  पड़ा  है  ।

 (7)  इस  संबंध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं
 :-

 :  (1)
 निर्यात  बहुत  कम  लेकिन  इसे  अस्थायी  रूप

 से  बंद  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  ने  भ्र धि प्राप्ति  केन्द्रों  से  उत्पाद  लाकर  प्याजे

 के  खुदरा  विक्रय  लिये  व्यवस्था  की  है  ।

 Dentands  for  Fertilisers

 470.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Wilithe  Minister  of  Agriguitare  and  Irrigation  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  fertilizers  consumption  declined  durirg  1975-76  (upto  Dectmbet,  1975):
 as  compared  to  1974-75  ;  and

 (b)  whether  it  hds  adversely  attected  thie  agricultural  production  ?

 The  Depiity  Miristér~in’  thé  Mististty  of  Agriculture
 of

 and  Irrigation
 of  fertilisers (Shri  Prabhudas  Patel)  (a)  and  (b).  Figures  consumption

 an  in  the during  Kharif  1975  aS  compared
 fertilisers

 to  Kharif  1974  Shdw
 and  a  dec. fas aUlle  in  the consumption  of  nitrogenous  consumption,,
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 of  phosphatic  and  potassic  fertilisers  The  figures  are  as  given  below

 Year  N  P  K  N+P+K
 (in  ६000  tonnes)

 1974  731°  38  #33°97  161°65  112660

 1975  756°  14  194°  79  197°  1038°43

 As  regards  Rabi,  the  actual  consumption  figures  for  Rabi  1975  arenot  yet  ay  able,  as  the
 s2aso2  is  still  on,  Irist {00  eary earl.  yto  assess  ‘the  effeetoa  agricultural  produotion  of  the  decline in
 फ  Yarif  1975  in  th:  coasumptioa  of  phosphaticand  potassic  fertilisers. कफन  poe

 कमी  fizevt  aah

 471.  श्री  रोनेन  सेन
 :  कया

 नमाज़  कल्याण  फिर  संस्कृति  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे कि  :

 सभी  राज्यों  al  संघ  राज्य  sal  में  नयी  शिक्ष  safe  किस  व्  खे  लागू  की  जाएगी

 और  क्या  इससे  कुछ  कठिनाइयां  होंगी

 (a)  प्रस्तावित  बई  शिक्षा  पद्धति  के  प्रति  भरी  विद्यालयों  की  प्रतिक्रियाएं  क्या  कौर

 विमान  शिक्षा  पद्धति  की  तुलता  में  नयी  शिक्षा  पद्धति से से
 क्या  कया  लाभ  होने

 की
 ?

 लिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  से  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 यह  मामला  राज्य  सरकारों  स  सम्बन्धित  अधिकांश  -  राज्यों  तथा  संघ

 क्षेत्रों  ने  शिक्षा  की  नयी  पद्धति  लागू  कर  दी  तथा  बाकी  राज्य  इस  मामल  पर  गम्भीरता

 से  विचार  कर  रहे  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  जिसमें  सभी  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों

 का  प्रतिनिधित्व  एक  संकल्प  प्रेरित  किया है  जिसमें  यह  सिफ़ारिश  की  गई  है  कि  शिक्षा  क़ो  नयी

 पांचवीं  प्रंचब्रबीय  योज़ना  की  maf  समाप्त  होते  स  od  सरे  देश  में  लाग  की  ज़ाती

 शिक्षा  की  नयी  प्रकृति  लगू  करने  से  किन्नो  प्रकार  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  होने  की

 ई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 अभी  हाल  ही  में  हुए  कुश्तियों  के  (30

 139  fo]
 ay  में

 1042+3  की  प्रणाली  लागू  शिक्षा  की  तभी  पद्धति  स्वीकार  की  गई

 है

 शिक्षा  क़ी  नयी  पद्धति  के  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  होने  बाले  लाभों  में  से  कुछ

 इस  प्रकार हैं  :-

 1.
 स्कूल  स्तर  सुदूर-हो  जाएगा  ak  इसकी  श्रुति  बारह

 वर्ष
 होने  के  कारण

 aa  स्तरों  मे  सुधार  होगा  तथा  डस में  इण्टर मो  डिबेट
 at  भी  शामिल  होगा

 जिसके  अच्छे  शिक्षक  तथा  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  सकेंगी  ।

 थ
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 11.  ग्यारहवीं  कक्षा  में  पहुंचने  पर  छात्र  oat  भावी  जीविका  के  विषय  में

 रिम  fata  लेने  में  पर्याप्त  परिपक्व  हो  जाएंगे  ।

 111.  बिना  किसी  veer  के  श्रापना  उच्च  शिक्षा  को  जारी  रखने  के  बजाय  जब  काफ़ी

 संख्या  में  छात्र  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  व्यवसायों  में  दाखिल  होंगे

 तब  विश्वविद्यालय  प्रणाली  पर  पड़ने  वाले  दबाव  कम  होने  की  सम्भावना
 है

 IV.  उच्च  शिक्षा
 के

 स्तरों  में  भी  सुधार  श्राएगा  क्योंकि  विश्वविद्यालय  पाठ्यक्रमों

 में  जाने  वालें  छात्र  weet  भूमिका  तथा  परिपक्वता  वाले

 मौजूदा  वर्षीय  पाठ्यक्रम  की  तुलना  तीन  वर्षीय  डिग्री

 क्रम  निश्चित  रूप  से  बेहतर  होगा  क्योंकि  तीन  वर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रम  से

 विशिष्टता  सामान्य  तथा  अन्तर  विषय के
 शिक्षा  की  मांगें  पुरी  की  सकेंगी

 ग्रोवर  इससे  व्यावहारिक  क्षेत्रीय  कार्य  परियोजना  मूलक  अध्ययन

 को  समुचित  व्यवस्था  हो  सकेगी  |

 VI.  स्कूल  तथा  विश्वविद्यालय  दोनों  पद्धतियों  के  द्वारा  तयार  किए  गए  छात्र

 झंधिकांशत  :  नियुक्त  किए  जा  सकेंगे  शौर  वे  alee  उपयोगी  नागरिक  होंगे

 युवांग्रों  तथा  बच्चों  क  लिए  राष्ट्रीय  नौवीं

 472.  श्री
 प्रिय  रंजन  दास  मन्दी

 :  क्या  समाज  कल्याण  a त ैश q  '  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  हमारे  राष्ट्रीय  कार्य  के  अनुरूप  देश में  युवाओं  तथा  बच्चों  के  लिए  उनकी

 भ्र पनी  अपनी  भूमिका  में  राष्ट्रीय  नीति  wears  गई  श्र

 यदि  होता  saa  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  ;

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 तथा  संस्कृति

 विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  :

 शौर  बच्चों  के  लिए  राष्ट्रीय  भारत  सरकार  संकल्प

 संख्या  एफ़  1/4/74  ato  डी०  डी०  दिमांग  22  1974  में  गई  है  जिसे

 26  1974  को  सभा  पटल  रख  गया  जहां  तक  युवकों  संबंध

 कोई  ऐसी  नीति  दस्तावेज  तैयार  नहीं  किया  गया  किन्तु  सरकार  छात्रों  तथा  गैर  छात्रों

 के  लिए  विभिन्न  युवा  कार्यक्रमों  को  चला  रही  है  ।

 छात्रों  को  रचनात्मक  विकास  कायम-कलापों  में  शामिल  करने  के  लिये  अवसर

 प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सेवा  राष्ट्र  निर्माण  खेलों  को  व्यापक

 गेर  ग्रौपघारिक  शिक्षा  कार्यक्रमों  में  गेर  छात्र  को  शामिल  करने  के  लिए

 नेहरू  युवक  एकता  के  सिद्धांत  के  प्रचार  के  लिए  राष्ट्रीय  एकता  समितियां  तथा

 चरित्र  सहयोग  की  भावना  की  विशेषताओं  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  कैडेट

 ara fra  प्रौद्योगिकी  में  ग्रामीण  युवकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  युवक  मंडल  तथा

 विस्तार  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भी  शामिल
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 बहुतायत  वाले  राज्यों  से  ag  को  तस्करी

 473.  श्री  घामनकर :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेईमान  व्यापारी तथा  समाज  विरोधी  तत्व  बहुतायत वाले  राज्यों  से  गेहूं  की

 तस्करी  कमी  वाले  राज्यों में  जहां गेहूं  80  रुपये से  100.  पये  प्रति  क्विंटल महंगा  भारी  लाभ

 कमा रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इन  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  काय
 वाही

 की
 गई

 कौर

 एक  क्षेत्रीय  राज्य  के  निर्माण  से  अधिका  रियों  को  कौर  अधिक  गेहूं  खरीदने  में  कहां  तक

 सफ़लता  मिली  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  से

 त्र घिशेष  राज्यों
 से

 कमी  वाले  राज्यों  को  गेंहूं
 की  बड़े  पुराने  पर  तस्करी  का  कोई  भी  मामला  सरकार

 के  नोटिस  में  नहीं  लाया  गया  है  ।  राज्य  सरकारें  भ्रातृ  क्षेत्रीय  संचलन  नियंत्रण  आदेशों  के  किसी

 प्रकार  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  बराबर  निगरानी  रख  रही है  कौर  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  जाता

 है  वहां  शीघ्र  ate  कड़ी  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  राज्यों  में  संबंधित  प्रवर्तन  एजेन्सियों  को  सशक्त

 TU  दिया  गयाहै  ।  गेहूं  के  एकल  राज्य  जोन  बनाने  से  गेहूं  की  afer  से  प्रतीक  करने  में

 मदद  पिली हैं  ।

 विश्व-बक  द्वारा  गुजरात  तथा  राज  प्रदेश  में  मत्स्य-पत्तनों  को  स्थापना

 474.  श्री  सी०  के०  चचन्द्रप्पन  :
 क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  गुजरात  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  नये  मत्सय-पश्तो की  स्थापना

 के  लिये  धन  देने  का  प्रस्ताव  किया  wie

 इस  संबंध में  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  फिर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  :  शौर  जी  हां  ।

 एक  ware  विभिन्न  समुद्र-तटीय  राज्यो  का  प्रारम्भिक  दौरा  करने  के  बाद  विश्व  बैंक  ने  चने  हुए

 राज्यों  में  परियोजना  निरपाल  तैयार  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  एक  मिशन  भेजा  ।  राज्यों  के

 प्रस्तावों  की  प्रारम्भिक  जांच  करने  के  बाद  इस  मिशन  ने  समेकित  मत्स्य  की  परियोजनाओं  के  संबंध  में

 सम्भाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काम  शुरू  किया  जिसमें
 गुजरात  प्रौर  We

 प्रदेश
 में  मत्स्य

 की  बंदरगाहों  का  निर्माण  भी  शामिल है  1  सरकार  इन  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही है  ।

 .Kakorishiksha
 seamiti,  Shahajahanpur

 475.  Shri  Jitendra  Prasad  :  Will  the  Minister  ofj  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  State  ;

 (a)  the  amount  of  funds  and  machinery  given  to  the  Kakori  Shaheed  Shiksha
 Samiti  (Kakori  Martyrs  Educational  Committee)S  hahajahanpur,  Uttar  Pradesh  from
 the  Freedom  from  Hunger  Campaign  Fund  and  whether  all  these  funds  and  the  machinery
 have  not  been  utilized  for  the

 purpose  for  which  they  were  given  ;  an

 (9)  |  50,  whether  Government  have  conducted  an  enquiry  into  itand  the  results  thereof  ?
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 The  Deputy  Ministe  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhu-
 das  Patel):  (2)Freedom  rom  Hunger  am  ‘how  re-named  as  Peop!  e’s  Action  for  Develop- ment  (India)  a  registered  Society  under  the  Ministry  of  Agriculture  an  d  Irrigation  sanctioned
 an  amount  of  Rs.  1°32  lakhs  in  Auousy,  1968  to  Kakori  Shiksha  Samiti,  Shahajahanpur,  (U.P.) for  a  Project,  on  the  development  of  the  Farm  and  organisation  of  farmers  Producuon  -cum-Trai-
 ning  Camps  and  Farmers’s  Discussion  Groups.  The  assistance  wassanctioned  for  the  following items  of  Work;

 {t)  Development  ef  Agriculture  Farm  :

 Rs.
 (a)  Tractors  with  implements  70,000

 (9)  Sheds  109,000

 (८)  10,000 Irrigation  Channels

 (d)  11160 कि Purchase  of  Inp  1Q,000

 fe)  Tubewells  20,000

 20,000

 (2)  -Farm:rs’  eduction-cum-Training  Camps  33,000
 e (3)  Staff

 8,400

 Total  I,32,000

 Out  ofthe  above  sanctioned  grant  the  firstinstalment  of  Rs.  50,000  was  released  in  August
 1968  for  the  purchase  of  two  tractors  and  the  second  instalment  of  Rs.  30,000  in  September,
 1968  for  purchase  oftractor  driven  implements(Rs.  10,  000)  and  agriculture  inputs  (Rs.10,000).

 Since  the  Project  did  not  progress  satisfactorily,  further  release  of  funds  was  withheld.

 Taz  machinery  and  agriculturalinputs  were  purchased  but  were  not  fully  made  use  of  for
 the  development  of  the  farm  for  which  these  were  provided.

 (b)  Yes,  an  enquiry  was  made  and  the  following  information  was  revealed

 (1)  The  area  chosen  forthe  project  work  was  really  backward  and  needed  P.A.D
 support  and  if  the  project  had  been  implemented  on  proper  lines,  it  would  have
 created  to  tremendous  impact.

 (2)  There  wasno  proper  management
 for  running  the  project  and  the  accounts  were

 not  in  order.

 (3)  The  redeeming  feature  was  thattwo  tractors  which  were  the  main  items  of  the
 equipment  were  purchased  and  were  available  for  uSe.

 The  Enquiry  Committee  made  the  following  recommendations

 (i)  No  further  grants  be  given  by  the  People’  Action  for  Development  (India)  to
 Kakori  Shiksha  Samiti,  Shahajahanpur.

 (ii)  Us2  oftractors  and  other  implements  purchased  out  of  People’s  Action  for  Deve-

 शह
 ment  (India)  grant  should  be  controlled  by  the  Project  Committee,  stipulted

 in  t  he  Project  wite-up.

 (iii)  The  Society  will  maintain  proper  accounts  forthe  use  oftractors  and  equipment.

 Thereafter,  the  President  of  Kakori  Shiksha’  Samiti,  Shahajahanpur  was  requested  to
 convene  a  meeting  of  the  Project  Committee  and  take  steps  fos  streamlining  the
 functioning  of  the  Project  and  utilisation  ofthe  equipment  already  purchased  out  of
 People’s  Action  for  Development  (India)  grant.  The  U.P.  Government  hasalso  been  requested
 to  tak:  up  the  matter  withthe  Kikori  Shaheed  Shiksha  Samiti,  Shahaiahanpur  for
 imolemeating  the  above  decisions.
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 नारियल  के  तैल  का  मुल्य

 A76.  ही  ए०  सुकमतत्तल  :

 श्री  सी०  के०  Bq
 :

 क्या  कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  दापा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  नारियल  के  तेल  का  न्यूनतम  मूल्य  fafeaa  करने  कां  निष्  किया

 अर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 प्याज का  मूल्य

 477.  श्री  एस०  Yo  मुदगनन्तम
 |

 को  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :

 क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  व्यापारियों  ने  देश  की  सारी  प्याज  जमा

 कर  ली  जिसके  परिणा  स्वरूप  बाजार  में  प्याज  का  संकट  हो  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ्  झ्र  प्याज  बाजार  में  इस  संकट  को  दूर  करने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  प्रभु  दास  पटेल )
 :  तथा  :

 1975  के  दौरान  प्याज  के  मूल्यों  में  काफी  वृद्धि  हुई  मूल्यों  में  वृद्धि  के

 लिये  ये  मुख्य  बातें  जिम्मेदार  थीं  ter CAEL  तथा  तमिलनाडु  में  प्याज  की  कम  फसल  होना  तथा

 faa  फर  नीदरबं
 ड

 में  प्याज  की  फल  खराब  होने  के  कारण  इ्फ़्कें  निर्यात  की  ara  जिसके

 फलस्वरूप  व्यापार  में  सड बाजी  बड़ी  |

 मस्तों  को  बड़ने  से  रोकते  के  लिये  सरकार  ते  4  1975  से  राष्ट्रीय  दिक्कत

 सटकारी  वियात  संघ  के  मध्यम  से  हो  प्याज  क  निर्वात  करने  व्यवस्था  की  जिन्हें  निदेश

 दिया  गया  हैं  कि  वे  कुढ़  समय  के  लिये  निर्पत  ने  इतर  उपाय  के  फल स्व ह्य  तथा  मण्डियों  में

 प्याज  की  दूसरी  फ्ल  भराने  के  कारण  प्याज  के  मूल्यों  में  काफी  HAT  झाई  है  ।

 गोदावरों जल का उपयोग जल  का  उपयोग

 478-  श्रीमती  पावती  गणन  :

 श्री पी०  जी०  मावलंकर  :

 क्या  कृषि  att .  सिचाई  संती  यह
 बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  संबंधित  राज्यों  द्वारा  गोदावरी  के  जल  के  उपयोग  का  विवाद  का  मैत्रीपूर्ण  हल

 निकालने  के  लिए  उन्होंने  आंध्र  प्रदेश  के  मख्य  मंत्रियों  साथ  एक  बैठक

 की  दौर
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 काएंਂ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ate  उक्त  बैठक  के  दया  परिणाम  निवाले  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  गोदावरी  बेसिन  में

 नई  परियोजनाओं  के
 निर्माण

 के न्यूनतम  कार्यक्रम  पर  न्यायाधिकरण  के  निणंय  होने  cH  एक  पम
 सते

 पर  पहुंचने  की  ftz से 1.0  केन्द्रीय  कृषि  त्र  सिचाई  मंत्री  ने  1975  में  संबंधित  wea  के

 मुख्य  मंत्रियों  की  एक  बैठक  बुला  ई  थी  ।  इस  बैठक  में  लिये  गये  निणंयो ंके  अनुसार  अधिकारी  स्तर  पर

 दो  dae  हुई  थीं  कौर  mist  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  मुख्य

 मंत्रियों  के  साथ  इसमें  निहित  विभिन्न  मामलों  पर  विचार  विमश  किया  था  दर  द्विपाक्षिक  समझ  ते

 किये  गये  ।  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  के  wat  पर  मध्य  प्रदेश  कौर  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्रियों  की

 don  हुई  ate  एक  द्विपाक्षिक  समझौता  हो  गया  19  1975
 को  केन्द्रीय  मंत्री

 ने

 सभी  पांचों  राज्यों  के  wer  मंत्रियों  के  साथ  एक  बैठक  की  थी  frat  गोदावरी  के  संबंध  में  अंतिम

 समझौता है  ।

 इस  समझोते  की  मुख्य  रूपरेखा  निम्न  प्रकार  है

 ay
 (1)  नई  परियोजनाओ ंके

 लिए  मंजीरा  उप बेसिन  में  कर्नाटक [ome  F  14,  21.0  टी  ०एम ०सी  ०

 महाराष्ट्र  22  ठी  ०एम०सी०
 जल  का  प्रयोग  कर  सकता  आंध्र

 सिगार
 परियोजना  का  30:  eto  एम०  सी०  की केल  क्षमता  के  साथ  निर्माण  कर

 सकता  है  र  हैदराबाद  शहर  के  पीन ेके  पानी  की  पूर्ति  &  लिए  4  टी  ०एम  ०सी ०

 जल  ले  सकता है  |

 मुख्य  गोदावरी  में  से  जयक्बाड़ी  wt  सिद्धेश्वर  बांधों  के  प्रतिप्रवाह  के
 (2)

 सारे  जल  का  प्रयोग  कर  सकता  है  |

 (3)  जय कबाड़ी  ,  सिद्धेश्वर  wit  निजाम सागर  बांधों  का  अनु प्रवाह  जाकर  पो चम पाद  .

 महाराष्ट्र  60  FrouHodto  पानी  का  प्रयोग  कर  सकता
 है  कौर  शेष

 पानीਂ  का

 प्रयोग  ग्रां  ध्  प्रदेश  कर  सकता  है  ।

 (4)  पोचमपाद  के  अनुप्रास ह  में  गोदावरी  जल  का  ८:21 है.  मध्य  प्रदेश  तथा  महारा  [tz

 प्रत्येक  300  टी  ०एम०सी ०  उड़ीसा  200  टी एमसी  जल  का  समायोजन

 कर  सकता है  |

 (5)  निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  संयत  प्रयास  के  रूप  में  हाथ  में  लने  के  लिए  सहमति

 द्र

 (1)  झालर  मध्य  प्रदेश  श्र  महाराष्ट्र  के  द्वारा  इनचम:-पत्ली

 (2)  ग्रांट  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  द्वारा
 निम्न

 पेन
 गंगा  तथा  प्रार्णाहता

 परियोजनाएं  ।

 (3)  मध्य  प्रदेश
 शर

 उड़ीसा  द्वारा  साबरी  उपबेसिन
 की

 परियोजनाएं
 |
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 (6)  निम्नलिखित नई  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  समझौता gar

 (1)  राडार  प्रदेश  तलिपेरू

 अपर  इन्द्रावती (2)  उड़ीसा

 (3)  मध्य  प्रदेश  बोध  घाट  |

 mean  वस्तु  अधिनियम  के  ote  पकड़ा  गया  खाद्यान्न

 479.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पिछले  छः  महीने  की  अवधि  के
 वश्य  वस्तु  अधिनियम  के  अ्रधीन  प्रत्येक  राज्य  में  सरकार

 द्वारा  कुल  कितना  खाद्यान्न  पकड़ा  गया  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  श्रणासाहिब  पी०
 :  सुचना  मंगवाई

 गई  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  के  पटल  पर  रख
 दी  जायेगी  ।

 उप-कुलपतियों  का  सम्मेलन

 480.  श्री  राम  सहाय  पांडेय  :  कपा  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1975 के  प्रिंस  सप्ताह  में
 दिल्‍ली

 में  उप-कुलपतियों का  दो  दिवसीय

 सम्मेलन  ्र  शौर

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  किये  गये  निर्णयों  की  मोटी  रूपरेखा  कया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  हां  ।

 भारतीय  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  का  एक  सम्मेलन  30  सितम्बर  ्र  1

 1975  को  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  और  विश्वविद्यालय  waar  शझ्रायोग  के  संयुक्त

 तत्वावधान  में  आयोजित  किया  गया  था  |  इस  सम्मेलन  की  मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  ——

 (1)  भारत  सरकार  को  विश्वविद्यालय  श्रमदान  art  को  पर्याप्त  धनराशि  देनी

 चाहिये  ताकि  अयोग  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  विशिष्ट  कार्यकलापों  के  लिये

 जिस  की  परिकल्पना  विश्वविद्यालय  wart  आयोग  अघिनियम  की  धारा  12

 के  ग्रंन्तगत  की  गई  अनुरक्षण  अ्रनदात  दे  सके  |

 भवन  निर्माण  पर  भारत  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  भ्र स्थायी  प्रतिबंध  के  प्रयोजनों (2

 छात्रावासों को  गैर-कार्यात्मक  भवनों  के  रूप  में  नहीं  समझा  जाना
 चाहिये

 ।

 3)  समय-समय  पर  पुस्तक  बैंकों  में  पुस्तकों  के  संग्रह  में  वृद्धि  करने  के  लिये  योजना

 अ्रवधि  के  दौरान  afatcra  aaa  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को

 कालिजों
 की

 सहायता  करनी  चाहिये
 ।

 पुस्तक  बैंकों  का  क्षेत्र  स्नातकोत्तर तथा

 saree  द्  तक

 भी

 बढ़ाया  भागा
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 (4)  efy,  इंजीनियरी  भीर  सीपत  सकतीं  समेत  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  के

 सभी  संकायों  में  ष/रशोधित  वेतनमान  लाम  करने के  fee  राज्य  सरकारों  को

 राजी  किया  जाय े|

 (5)  बेहतर  समन्वय  के  प्रयोजनों  राज्य  सरकार  को  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों

 की  एक  समन्वय  समिति  स्थापित  करनी  चाहिये  जिसमें  विश्वविद्यालय  ग्रीन

 श्रायीग  की  प्रतिनिधि भी  ही  ।

 (6)  कालिजों  ae  ज्िक्लवियाक्ओों में  पिछड़ी  जाति  के  छात्रों  के  लाभ  के  लिये  प्रतिभूति

 सत्यापन  उपलब्ध  करने  हेतु  कुछ  अध़्यापन  पदों  के  लिये  विश्वविद्यालय च्

 aan को  100  प्रतिशत  प्राकार  पर  खर्चे  देना  चाहिय े।

 (7)  प्राकारों  की
 GLa

 मुख्य  समी  फाइयकमों  को  श्रच्यतर  तथा

 धनिक  बनाने  आर  wa  अध्ययन  की  प्रक्रियों  का  करने  पर

 होना  जो  कि  न  केवल  एक  विषय  में  बल्कि  सभी  श्रघ्यापन  कार्य  में  व्यक्ति

 विशेष  तथा  छात्रों  को  सामाजिक  ज़रूरतों  में  एकरूपता  लाने  का  उपाय  है  |

 (8)  10--2--3  पद्धति  को  अपनाने  वाले  विशेषज्ञ  रूप  से  उन  विश्व

 विद्यालयों  को  जिनमें  इस  समय  दो  aq  डिग्री  पाठ्यक्रम  चल  रहें  वित्तीय

 सहायत  प्रदान  करना  झ्रावश्यक  होगा  |  दो  वर्षों  के  प्रथम  डिग्री

 प्राछयक्रम  में  frye  को  सिद्ध  बनाने  के  लिए  तथा  स्तरों  में  सादश्यता  तथा

 समानता  को  सुनिश्चित  करने  के  विश्वविद्यालय  waar  अयोग

 ब्रिद्याल  ं  को  एक  दूसरे  के  निकट  लायेगा
 |

 (9)  विश्वविद्यालय  waar  झ्ञायोग  व्यावसायिक  ot  पर  10-1-2--3

 पद्धति  की  निहितार्थों  के  भ्रघ्ययन  के  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  परिष

 भारतीय  कृषि  ग्र  संधान  परिषद  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 परिषद  तथा  बार  परिषद  के  साथ  सकत  सलाहकार  समितियां  गठित  करेगा  |

 (10)  सम्मेलन  ने  स्वायत्त  कलेजों  के  सिद्धान्त  से  समान्य  रूप  से  सहमति  प्रकट  करते

 ए  स्वायत्त  स्थिति  के  लिए  कालिजों  को  चुनने  हेतु  निम्नलिखित  मागं दर्शी

 रूप  रेघापग्रों  का  gata  दिया  था  :---

 (i)  श्रेष्ठ  निष्पादन  का  दीर्घकालिक  fears  जिसमें  शैक्षिक  प्रयोग  तथा

 नवीनता  का  प्रमाण  भी  सम्मिलित  है

 (ii)  व्याप्त  प्रयोगशालाओं  तथा  स्टाफ  का  होना

 (iii)  जिसका  उच्च  शैक्षिक  स्वर  हो  तथा  प्रशासनिक  क्षमता

 (iv)  भ्रध्य्ापक-छात्र  का  अच्छा  अनुपात  ।,

 (11)  shat  में  खेल  संबंधी  कार्य कला  को  और  ठीक  महत्व  देना

 चाहिए  तश्ना  fayafaare .
 अन-छत  mae  विश्वविद्यालयों  के  खेलों  के

 लिए  निधियां  निर्धारित  रख  देनी  चाहिए  र  प्रश ष  सका  x
 ed  eae  को  नियुक्त  करन ेके
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 लिए  feat  अ्रनुदानਂ  उपलब्ध  जीनें  चाहिये  तथा  खेले  संबधों  सुविधाओं

 को  इस  प्र  कार  प्रायोजित  किया  जाना  चाहिए  कि  वे  भ्र धि काश  छात्रों  को  उपलब्ध

 हो  सकें  i  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  ऐसे  छात्र  केन्द्र  स्थापित  करने  चाहिए  जहां

 छात्र  विभिन्न  सांस्कृतिक  cat  मनोरंजक  कार्यकलापों  मैं  भाग  ले  सकें  शौर

 इम  प्रयोजन  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आ्रायोग  द्वारा  निधियां  दी  जानी

 चाहिएं  ।  विश्वविद्यालय  तथा  wat  विश्वविद्यालय  आधार  पर  युवक  समारोह

 का  आयोजन  होना  चाहिए  |  कुलपतियों  a  सम्मेलन  की  कार्यवाही  की  पांच

 प्रैतियां  से  पद  भवन  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌  के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  प्रचार  कार्य

 481.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भारतीय  कृषि  ग्रनुसंधान  परिषद  के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  प्रचार

 काय  बेहुत  कम  किया  जाता हैं  ;  त्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  री रकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  ale  भारतीय

 कृषि  अ्नुसंधनि  परिषदें  के  अ्ंतुरसधांम  संस्थान  की  सभी  महत्वपूर्ण  उपलर्टिवीं  श्री
 घटनाओं  की  समुचित

 प्रचार  प्रीत  क्षेत्रों  में  समाचर  रेडियो  कौर  टेलिविजन  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 इसे  परं  शरीर  आगे  कार्यवाई  करनी  की  जरुरत  नहीं  |

 समुद्री  खाद्य  ह

 482.  श्री  घामकर  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  दमें वर्ष  1974-75  के  दौरान  समुद्री  की  वास्तविक  प्राप्ति  की  तुलना

 taf  1975-76  में  कितने  कौर  कितने  मलय  के  cast  खाद्य-पदस्थ  प्राप्त  होंने  का  ब्र भु साम  भर

 गत  वर्ष  कीं  तुलना  में  चीलें  वित्तीय  ae
 वे  दौरान  समुद्री-उत्पादों से  चखा  कितनी

 मिर्ज़ा-श्रेय  हमने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास  :
 -  श्रीमान है  कि

 1974-

 75  दौरान  लगभग  217  करोड़  रुपए  के  मूल्य की  15. 41  लाख  मिसरी  टन  समुद्री  मछली  पकड़ी

 गई  थी  |  इसकी  तुलसा  में  1975-76  में  260  करोड़  रुपए  के  मूल्य की
 लगभग  16.  12  लाख  मीटरी

 टन  समुद्री  मछली  के  पकड़े  का  झुमाना  है  1.

 समुद्री  उत्पादों  के  मिलतीं  &  1995-76  %  दौरान
 100  करोड़  रुपए  सभी  धिक

 ह् न  ie  ope
 होना काਂ  अनुमान  1974-75  मे  68.  41  करो  प  ea  का  |
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 PROCUREMENT  TARGET  OF  SAT  AND  ITS  ACTUAL  PROCUREMENT

 483.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Wll  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 ‘be  pleased  to  state:

 (a)  wheather  Governm:nt  have  fixed  any  targets  for  the  procurement  of  wheat  ;

 (0)  if  so,  the  targets  fixed,  State-wise

 ©  the  quantum  of  wheat  procured  so  far  by  Government  State-wise;

 ह  the  action  taken  by  Government  10  achieve  the  procurement  target  and  the  results
 thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Anna-
 saheb  | अ  Shinde)

 (a)  Yes,  Sir.  Targets  were  fixed  for  procurement  of  wheat  forthe  Rabi  marketing
 Season  1975-76.

 (b)  and  (c)  A  Statem>2nt  is  attached  [Placed  in  the  Library  see  No.  LT10099/76].

 (d)  The  procurement  has  026  '  maximised  by  prohibiting  allinter-State  movement
 of  wheatand  wheat  products  except  on  C:ontral  Governmentaccount.  The  State  Govern-
 m2nts/Uiion  Territory  Administrations  have  also  taken  appropriate  administrative/statutory
 ‘mazasures  for  regulatlag  marketing  of  wheat  within  each  State/Union  Territory.

 FALL  IN  PRICES  OF  FOOD  STUFFS

 484.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Willthe  Ministerof  Agriculture  and  Irrigation
 be  ple  8560  to  State

 :

 (a)  waztherthere  has  b:en  agreat  discontentment  among  the  farmers  because  of  consi-
 -derable  fall  in  prices  of  rice,  wheat  and  other  food  stuffs  during  the  last  few  months  ;

 (6)  ifso,the  measures  Government  have  taken  to  ensure  fair  price  tothe  farmers  for  their
 produce ;

 (c)  wazther  the  pcices  of  articles  used  by  farmers  have  not  shown  any  notable  decline  ;
 and

 ifso,stepstak2n  by  Government  toensure  the  supply  to  farmers  of  fertilizer,  cloth,
 water,  etc.  at  fair  price  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Pra-
 bhudas  Patel):

 (a)  and  (8).  :  is  true  that  prices  of  rice,  wheat  and  other  foodstufis  have  shown  a  fall
 during  the  last  few  months,  but  prices  offair  average  qualities  ofdifferentgrainsare  by  and
 large  above  the  procurement  prices  fixed  by  Government.  Itmay  bestated  that  Governments

 pdlicy  is  to  parchase  allqitantities  of  foodgrains  offzred  for  sale  at  procurement  prices.  Ade-

 quate  arrangements  have  bzen  made  forthepurpose  bythe  Food  Corporation  of  India  and
 other  Public  agencies.

 (८)  and  (d):  Prices  of  fertiliser,  which  is  one  of  the  important  inputs  used  by  the  farmer
 were  reduced  twice  after  the  declaration  of  emergency.  The  reduction  effected  from  18th

 July,  1975  waS  to  8  per  cent.  while,  reduction  affected  from  Ist  December,  1975  ranged
 from  3°3  to  13°96  per  cent  in  the  case  of  some  of  the  major  fertilisers.

 Maximum  retail  prices  of  three  major  nitrogenous  fertilizers,  namely  urea,  ammonium

 sulpiate  and  calcium  ammonium  _  nitrate  are  statutorily  fixed  under  the  Fertilizer  (Control)
 Ord2r,  1957.  Ta2.  p-icss  of  fertilizers  in  som:  cases  have  deliberately  been  fixed  ata  level
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 lowerthan  the  n-p-:ofit-no-loss  price.  In  order  to  ensure  that  unscrupulous  dealers  do  not  take

 advantag:  of  shortag2s,  sufficient  p>wers  have  been  vested  in  the  State  Governments  to  check
 black  mirck2ting  and  to  take  other  corrective  and  punitive  action.

 Priczs  of  wheat  szed  hav2  also  b2en  reduced  by  the  National  Seed  Corporation.

 As  far  aS  water  rates  are  concerned,  the  tariff  in  vogue  also  involves  an  element  of  sub-

 भूमि  का  वितरण

 485.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :

 सरदार ea  सिंह  सोनी  :

 श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  :

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 शप  डी०  के ०  पिण्ड  :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  सूत्री  झ्राधिक  कार्यक्रम के  राज्य  सरकारों  ने  कृषि

 मजदूरों  तथा  गरीब  किसानों में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने से  उपलब्ध  हुई  फालतू

 भूमि  बांट  दी  है  ;  शर

 यदि  तो  31  1975  तक  इस  प्रकार  प्राप्त  हुई  तथा  वितरित  की

 भूमि  का  राज्य-वार ब्यौरा  क्या  है
 तथा  इस

 प्रकार  राज्य-वार कितने
 लोगों  को  यह  भूमि  मिली  ?

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभू  दास  जोत  की  अधिकतम

 संबंधी  कानून  के  लागू  किए  जाने  के  फलस्वरूप  प्राप्त  फालतू  भूमि  को  राज्य  सरकारों  द्वारा

 कृषि  गरीब  किसानों  तथा  अन्य  योग्य  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  में  वितरित  किया

 जा
 रहा

 भ्रान्ति  रूप  से  प्राप्त  प्रांतों  के  प्राकार  एक  विवरण  तैयार  किया  गया  है

 पटल  पर  रख  दिया  गया  [arataa  में  रखा
 गया/देखिए

 संख्या  एल०

 Demand  to
 increase  ‘Sugarcane  Price

 486.  Shri  Ramavatar  Shastri  Willth:  Minister  of  Ageiculture  and  Irrigation
 ‘be  pleased  to  state  ;

 (a)  wacther  the  area  under  sugarcane  cultivation  has  decrease  due  to  low  price  of
 sugarcane;

 (6)  whether  farm  rs  are  d2mindi  the  Cle  al  Lake ne  ehae  tha
 price  of  sugarcane  be  fixed  at  Rs.  20  per  quin-

 ital;  an

 (ce)  if  so,  reaction  of  Government  thereon  ?
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 Nawar

 e  Minister  of  State  in  the  Ministry
 Ritan):(a).  No,  Sir.  THe  atea  under  su

 of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah

 four  seasons,  atid  everr  for
 garcaht  has  been  stéadily  increasirg  during  the  last

 1975-76  ,  the  all  India  Fitse  Estimave  of  Sugarcane  are  a  shows  an
 increase  of  57.0  per  cent  co  mpared  to  the  corresponding  estimate  of  1974-75.

 b)  Demands  for  high  ey  care  prices  of  varying  magnitude  have  beet  made  on  behalf ofthe  cane-growers  all  over  the  country.

 (c).  The  Government  have  no  intention  of  reviewing  the  nctified  Statutory  minimum
 cane  price  fcr  1975-76  season,  wt  ich  was  fixed  having  regard  to  the  overhall  econcmic  situa-
 tion  and  the  Government’s  determinaticn  to  hold  the  price  line  cf  allthe  essential  ccwrmccitics
 of  mass  consu  mpticn.  Under  the  policy  of  partial  controlin  vogue,  the  sugar  factories,  hcwever,
 usually  pay  higher  cane  prices  in  consultation  with  State  Geverr  ments.

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  खाद्यान्न  का  आयात

 487.
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी

 :
 कया  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  का  आयात  करना  जरूरी  होगा  ;  कौर

 क्या  इस  वर्ष  खाद्यान्न  का  आयात  करने  के  लिए  हमने  संयुक्त  राज्य  aa  feat  के  साथ

 पहले  ही  करार  कर  लिया  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  भारत

 सरकार  खाद्यान्नों  का  MATT  करने  कीं  श्रावंश्यकता  कें  बारे  में  स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  करती  रहती

 है  कौर  फसल  की  आन्तरिक  देश  के  अन्दर  उपलब्ध  खाद्यान्नों  कौर  सरकारी

 वितरण  प्रणाली  की  जरूरत  के  बीच  उपयुक्त  मात्रा  में  बफर  स्टाक  तयार  करने  की

 विदेशी  मुद्रा  संम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मूल्य  प्रवृत्ति  कौर  wea  सम्बद्ध  तथ्यों  पर  विचार

 करने  के  बाद  विदेशों  से  यथावश्यक  मात्रा  में  खाद्यान्नों  की  खरीदारी  करती  है  ।  1976  कें  दौरान

 विदेशों  सें  खाद्यान्नों  की  कुल  कितनी  मात्रा  आयात  कीं  जानीं  हैं  इसਂ  समय  ae  बतानी  न॑  तीं  संघ  है  कौर

 न॑
 ही  लोकहित  में  वांछनीय  होगो

 ।

 जी  नहीं  ।

 पश्चिम  कोसी  ate  awn नहर
 परियोजना  का  पूरा

 कियां  जाना

 488.  श्री  भोगेन्द्र  झा
 :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  गे

 प  एचसी कीरत  श्री  गण्डेक  नहर  परियोजनाओं  को  शीघ्र
 से  शीघ्र  पूरा  करने

 के  बारे में  स्थिति  azar

 क्या  पश्चिम  कोसी  नहर  के  प्रस्तावित  रेखांकन  को  कौर  अधिक  उत्तर  ग्रन्थित  जय नगर

 के  fara  कमला  नदीं  के  बांध  से  होकर  earateatta  करने
 के  सुझाव  पर  विचार किया  गयां  है

 ;  कौर

 यादें  नीति ईस  चारे  में सरे कार  की  sor  प्रतिक्रिया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 की  sree

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag)
 :  राजस्थान नहर

 योजना  के  चरण-एक  का  वितरण  प्रणाली  को  पका  करने  का  काय  जो  अगले  तीन  वर्षों  तक  जारी

 के  काफी  हद  तक  1976-77  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।  इस  के  चरण-दो

 पर  काय  श्रमी  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  इसके  करने  को  अनुसूची  को  अभी  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार

 किया  जाना है  ।  इस  परियोजना के  छठी  योजना  बशर्ते  कि  धनराशि  उपलब्ध  पूर्ण  होने  की

 संभावना है  ॥

 उत्तर  प्रदेश  में  गण्डक  परियोजना  के  पांचवीं  के  ग्रंथ  तक  होने  की  संभावना  है  ।

 जहां  तक  बिहार  में  गण्डक  परियोजना  का  प्रश्न दराज  अ्रं।'र०  डी०  704  तक  पूर्वी  मुख्य  तिरसूल

 एवं  सरन  नहर  प्रणाली  की  सभी  शाखाएं  कौर  उप शाखाएं  लगभग  पुरी  हो  गई

 मार्गों और  माइनरों  पर  कार्य  sata  पर  इन कार्यों के  1980-81  तक  पुत्र  होने  की  संभावना  है  ।

 नेपाल  के  भ्रमर  पश्चिमी  कोसी  नहर  परियोजना  के  1978-79  में  पूर्ण  होने  की  संभावना

 है  ।  भारत  में  इस  नहर  के  37  किलोमीटर  पर  कार्य  हाथ  में  लिए  गए  हैं  ate  प्रांरम्भिक  अवस्था

 में  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  के  श्रतुसार  कमला बा लान  क्रासिंग  तक  नहर-प्रणाली

 पर  कार्यों  को  पांचवीं  योजना  के  ta
 तक  qa  किया  जाना  है  ।

 म्यार  .  राज्य  सरकार ने  नहर  के  स्थानान्तरण  हेतु  प्रस्ताव  की  जांच  की ग है प्रौर इसको इसको

 अधिक  atte  से  व्यवहार  नहीं  पाया  गया  है  ।  वर्तमान  रेखांकन  के  कौर  उत्तर  के  क्षेत्र  की

 सिचाई  की  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 मिथिला  विश्वविद्यालय  को  श्रतुदान  ale  सुविधाएं  का  उपलब्ध  किया  जाना

 49.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  ग्र तु दान  आयोग  ने  मिथिला  दरभंगा  कौर

 विद्यार्थी  साइंस  कालेज  ,  बुनियादी  सहित  सभी  कालेजों  को  आवश्यक  धनराशि  ate  सुविधाएं  दे  दी

 कौर

 यदि  वो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस  नुरुल  .  कौर  :

 विद्यालय  अवतार  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अयोग  ने  29  1975  को  हुई

 अपनी  बैठक  में  यह  निगम  किया  कि  ललित  नारायण  मिथिला  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  श्रमदान

 आयोग  झ्र धि नियम  की  धारा  के  अ्न्तगत  निर्दिष्ट  नियमों  के  ware  ara  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 के  अन्य  स्रोतों  से  भ्रनुदान  प्राप्त  करने  हेतु  ए  क  पात्र  संस्था  के  रूप  में  घोषित  किया  जाए  बशर्तें  राज्य

 सरकार  इस  बारे  में
 दे  छात्रों  के  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  के  लिए  विश्वविद्यालय

 द्वारा  पर्याप्त  व्यवस्था  की  स्थापना  की  (  2)  विश्वविद्यालय  को  सामान्य  रूप  से

 अपना  काय  चलाने  के  लिए  अनुरक्षण  अनुदान  देने  हेतु  पर्याप्त  व्यवस्था  की
 कौर  (3).

 2354  59
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 य  सरकार  द्वारा  पुस्तकालय  के  लिए  स्टाफ  saved  जिनका

 कुल  मूल्य  विकसित  भूमि  सहित  2  करोड़  रुपए  से  कम  नहीं  होगा  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था

 की  जाएगी  ।

 राज्य  सरकार  ने  प्रथम  दो  शर्त  पुरी  कर  दी  हैं  ।  उपस्कर  इत्यादि  के  लिए  पर्याप्त

 धनराशि  को  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  आवश्यक  आश्वासन  तभी  तक  प्राप्त  नहीं  हम्ना  है  ।  राज्य  से

 यह  ग्रा श्वा सन  प्राप्त  होते  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  स्रोतों  से  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  इस  विश्वविद्यालय  को

 पात्र  घोषित  करने  के  लिए  आयोग  अ्रावश्यक  कारवाई  कर  देगा

 इस  समय  ललित  नारायण  विश्वविद्यालय  से  36  संघटक
 कालेजों  को

 raya
 विद्यालय  श्रमदान  आयोग  की  धारा  2  के  अंतर्गत  लया  गया  है  कौर  इसलिए  वे  आयोग

 से  सहायता

 प्राप्त  करन  के  पात्र हैं  ।  आयोग  कालिदास  विद्यापति  विज्ञान  बानी पट्टी  को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  अधिनियम  की  धारा  2  के  अंतत  लाने  के  लिए  ललित  नारायण  मिथिला  विश्व

 विद्यालय  की  aire  से  कभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gare  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  aa  को  फसल

 490.  श्री  राजदेव  सिह  कया  कृषि  र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रा लू  की  झ्राशातीत  फसल  होने  की  आशा  है  कौर  उसका  उत्पादन

 पिछले  वर्ष
 के

 25  लख  टन  उत्पादन  से  शरिक  होने  की  सम्भावना है  ;

 क्या  अराल  की  फसल  केवल  फरुखाबाद  ग्रोवर  इसके  निकटवर्ती  जिलों  में  ही  होती  है  अथवा

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  ग्न्य  जिलों  में  भी  होती है

 क्या  सरकार  को  राज्य  के  श्रौद्योगिकी  निदेशक  द्वारा  को  गई  इस  घोष गा  की  जानकारी

 कि  त्राल  का  चिप्स  तथा  अन्य  उत्पाद  बताने  के  लिए  फरुखाबाद  में  कम  से  कम  दो  कारखानों

 की  स्थापना  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  WT

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ge  उगाने वाले  जिलों  में  इसी  प्रकार  के  a  के  उत्पाद  बनाने

 के  लिए  एक  भी  कारखाना  स्थापित  करने  पर  विचार  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  ह
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  sara  से  राज्य  सरकार

 से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  भ्र ौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Government  Accommodation  to  Employees

 491  Shri  M.  C.  Daga:  Willthe  Minister  cf  Works  and  Housing  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Goyernment  have  issued  instructicns  to  the  effect  that  Goverrmert  em -
 ploy2es  owning  houses  in  D Delhi  should  vacate  Government  a |  ccommodaticn  ;
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 mec  ne  ee  a  Bc  aro

 (6)  the  number  and  categories  of  Government  employees  who  have  been  served  with
 motices  for  vacation  of  Government  accommodation;  and

 (c)  the  number  of  employzes  who  have  so  far  vacated  the  houses  ard  handed  them  cver
 to

 Government
 ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  K.  Raghuramaiah)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (6)  Notices  hav:  ben  issuzd  to  occupants  of  various  types  of  Government  acco  m-:
 m)‘1:ion,  indicated  blow, to  vacate  the  Government  residences  or,  failing  that,  to  pay  licc  nce
 fee  at  market  rates  १

 Type  No.  of
 officers

 I  400
 है  II22

 Ii.  607

 IV  740

 ह  ह  243

 66

 VII  27

 VHT

 Hostel  28

 M.  P.  Pool
 eee ee  ee

 Total
 oe  ee  ee  we

 35239

 (८0)  816

 Legislation  Land  on  Ceilings

 492.  Shri  M.  | छिन  Daga:

 Shri  Hari  Kishoro  Singh  :

 Shri  P.  M.  Sayeed:

 Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  चिक  4.» ceilin witther  all  the  States  have  enacted  legislaticn  on  land  gs  on  the  basis  of  the
 giideliaes  given  by  the  Central  Government  ;  an

 (6)  if-so,  the  acreage  of  land  fixed  under  the  ceiling  laws  by  each  State  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri e
 Pra~

 Sliudas  .

 (a)  Andhra  Pradesh,  Bihar,  Gujarat,  Haryana,  Himachal  Pradesh,  Jammu  and  Kashmir,
 Karnataka,  Madhya  Pradesh,  Maharashtra,  Orissa,  Punjab,  Rajasthan,  Tripura  and  U.P.
 have  revised  their  cziling  laws  in  accordance  with  the  national  guidelines  reflecting  the  principles
 underlying  them.  Thelawsof  Assam,  Kerala,  Tamil  Nadu  and  West  Bengal  had  been
 ammn:aded  before  the  issue  cfthe  National  guidelines  reflecting  the  pririciples  underlying  them.
 A  bill  revising  the  cziling  laws  of  Manipur,  according  to  the  guidelines,  has  been  passed  by  the
 S:ie  L2zislatuce  recently  and  being  examined  for  President's  assent  being  given  to  it.

 Niygaland  and  Meghalaya  do  not  propose  to  have  any  land  ceiling  law  at  the  moment as  thereis
 largely  communal  ownership  of  land  tt  ere,

 (6)  A  statement  is  enclosed.

 [Placed  in  the  Library,  See  No.  L.T.  ro101/76]
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 Environment  Around  Ancient  Monuments

 493.  Shri  M.  C.  Daga  :  Willthe  Minister  of  Education  Social  Welfare  and.

 Culture  be  please  to  state  :

 (a)  whether  Department  of  Archaeclogy  have  considered  a  proposal  that  the  World  fa-
 Mious  ancient  monuments  in  India  should  not  only  be  protected  but  their  environments  should

 also  be  developed  ;

 (6)  whether  Central  Ccordination  Committee  has  been  set  up  for  this  purposein  con-
 sultation  with  the  Department  of  Tourism  ;  and

 (c)  whether  the  suggestion  of  the  Estimates  Committee,  1973-74  in  their  52nd  report
 that  suck  a  law  be  enacted  as  may  enable  preservaticn  cf  the  natura!  setting  of  envircrments
 around  the  ancient  monuments  ;  would  be  implemented  ?

 The  Minister  of
 Education,

 Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan)

 (a)  Yes,  Sir.

 (6)  Yes,  Sir.

 (c)  The  Ancient  Mcruments  and  Archaeological  Sites  and  Remains  Act  1958  erviseges
 protection  of  monuments  and  develcpment  of  the  area  attached  to  such  mcrvments  एफ  the~
 Archaeological  Survey  of  India  which  has,  however,  no  ccntrol  cver  the  lands  beyord  the  pre-
 tected  limits  of  monments.  In  pursuance  of  the  recc  mmendaticns  of  tte  Cental  Coordinating
 Committee,  the  ‘Town  and  Counry  Planning  Organizaticn  has  drafted  a  model  bill  prcpcsing.
 amendment  to  the  State  Town  and  Country  Planning  Acts  with  a  view  to  coverirg  the  areas
 beycnd  the  archaecIcgical  limits  of  the  Monuments  and  to  ensuring  planned  develc  pment  cf  the
 envircnments  of  the  monuments.

 Refugees  Settled  In  Rajasthan  and  Gujarat  During  1971.

 494.  Shri  M.  Daga  :  Willthe  Minister  of  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased.

 to  state  :

 (a)  whether  the  refugees  who  had  settled  in  Rajasthan  and  Gujarat  during  the  year  1972
 ccnflict  with  Pakistan  have  been  sent  back  ;  ard

 (6)  if  nct,  the  reasons  therefor  and  the  plan  of  Goverrment  regarding  resettlement  of

 these  people  asalso  the  time  by  which  this  plan  is  likelyto  be  implemented  ?

 The  Dep  uty  Minister  in  the
 Ministry

 of  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  G.  Ven-

 katswamy):

 (a)  No,  Sir.

 (b)  These  persons  are  Pakistani  naticnals  ard  ere  entitled  tc  retwr  to  their  hemes  ir  safety
 and  honour,  as  and  when  the  conditicns  permit.’  Pakistan  Goverrment  is  beirg  pressed  to

 accept  those  persens  who  are  desirous  of  returning  to  Pakistan  immediately.

 The  Grvernment  cf  India  continue  to  affcrd  temporary  relief  assistance  in.  camps  to  the
 Pak  nationals.

 महाराष्ट्र  में  सियोल
 परियोजनाओं  को

 495.  श्री  इंकर  राव  साबित  :
 क्या  कृष  श्र

 सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कपाਂ  करेंगे  कि  :

 कृष्णा  ate  गोदावरी  नदियों  के  पानी  का  अन्तर्राज्यीय प्रयोग  करने  के  बारे  में  संबंधित

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  क ेबीच  हुए  समझौते  के  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र  में  किन  सिचाई  परियोजना त्रों

 की  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  है  अथवा  दिये  जाने
 की

 संभावना  हूँ  ;
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 इन  प्रत्येक  afearsrarat
 की  सिचाई  क्षमता  कितनी  है  ;  कौर

 गन्ज
 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना

 पर
 कार्यों  कब  आरम्भ  हो  जायेगा  तथा  कब

 तक  TT  हो

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  केदार  नाथ  ate

 1973  से  कृष्णा  बेसिन  में  महाराष्ट्र  की  8  परियोजनाओं  को  स्वीकृत  किया  जा  चुका  2  अरन्य

 यरियोजनाशओं  को  तकनीकी  रूप  से  स्वीकार्य  पाया  गया  है  कौर  उनकी  स्वीकृति  शीघ्र  जारी  किए

 जाने  की  संभावना  र  कृष्णा  न्यायाधिकरण  के  नीतियों  की  रोशनी  में  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  afar

 अस्पतालों  के  पश्चात्‌  3  ate  अधिक  परियोजनाओं  पर  कार्यवाही  को  जाएगी  ।  इन  कृष्णा  बेसिन

 योजनाकारों  की  सिचाई  शक्यता  परिशिष्ट  एक  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  बनिए  den  एल०

 महाराष्ट्र  सरकार  से  गोदावरी  बेसिन  में  12  बहत  एवं  36  मध्यम  परियोजनाएं  शहरी  तक

 आप्त  नदीं  हुई  है  ।  इन  परियोजनाओं  की  जैसाकि  राज्य  सरकार  ने  प्रस्तावित  किया  सिचाई

 शक्यता  परिशिष्ट  दो  में  दी  गई  है  ।  प[प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  एल०

 10/02/76]  इन  परियोजना  को  केन्द्रीय  जल  ग्रा योग
 में

 जांच  को  जा  रही  ।  ग्राम  हाल  में

 हुए  गोदावरी  समझौते  की  रोशनी  में  चरागे  कार्यवाही  करने हेतु  उनके  म्रद्यतन  लागत  अनुमानों  को

 प्राप्त  करने  एवं  जहां  पर  आवश्यक  संशोधित  प्रस्तावों  को  तेयार  करने  के  लिए  कार्येवाहों  आरम्भ

 की  जा  रही  है  ।

 ये  परियोजनाएं  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  जब  इन्हें  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  जाएगा  तथा

 की  विसाकात्मक  योजनाग्रों मे ंमे ंशामिल  कर  लिया  जाएगा  शर  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  धनराशि

 आवंटित  कर  दो  क्रार्याविन्त  की  जानी  है  |

 पाकिस्तान  कौर  बंगलादेश  से  जाये  शरणार्थियों का  पुनर्वास

 496.  श्री  इंकर  राव  साबित  :  क्या  चुकी  शरीर  grata  मंत्रों  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  1971  से  पाकिस्तान  ate  बंगलादेश  वापस  जाने  से  कितने  शरणार्थियों  ने  इन्कार

 किया  है  ;

 भारत  में  उनके  पुनर्वास के  लिए  क्यां  प्रयास  किये
 .
 शौर

 ऐसे  पुनर्वास  पर  कितनों  वाचिक  व्यय  gat  ?

 gta  चौर  पुनर्वास  मंत्रालय में  उप मंत्रों  जी०  :  से  (7)  जो

 बतानी  राष्ट्रिक  1977  के  पाक  संघ  के  दौरान  राजस्थान  न्रौरं  गुजरात में  झ्रा'गए  थें  प्रतिकूल

 परिस्थितियां  होने  पर  उन्हें  सुरक्षा
 तथा

 संम्मान  संहित  पाकिस्तान वापिस  जानां हैं
 ।

 64,519  पाकिस्तानी  नागरिक  यहां  रह  रहे  हैं  जिन्हें  प्रभो  पाकिस्तान  लौटना  ।

 स्तान  सरकार
 पर  उन  व्यक्तियों  को  लेते  के  लिए  दबाव  डाला  जा  रहा  है  जो  तत्काल  पाकिस्तान  लौटना

 चाहते हैं  ।
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 ted  शिविरों  में  इन  व्यक्तियों  को  ग्र स्थायी  रा  सहायता  देने  पर  लगभग  176  लाख

 पए  वार्षिक  व्यय  होता  है  ।

 जहां  TH  बंगलादेश  से  are  शरणार्थियों  कां  सम्बन्ध  area  प्रौढ़  मेघालय  की  राज्य  सरकारों

 ने  कुछ  समय  ve  बताया  था  कि  वहां  739  व्यक्ति  ऐसे  थे  जिन्हें  प्रभी  बंगलादेश  लौटना  था

 इनमें  से  बंगलादेश  की  98  शरणार्थी  लड़कियों  ने  भारतीय  नागरिकों  के  साथ  विवाह  कर  लिए  हैं  रोक

 उन्हें  भारत  स्थित  बंगलादेश  के  आयोग  से  बंगलादेश  का  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  तथा  फिर  भारत  में

 रहन ेके  लिए  abet  कालीन  विजा  की  मजूरी के  लिए  maar  पत्न  देन  की  सलाह  दी  गई
 थी  ।  चूंकि  ये

 बंगलादेश  के  राष्ट्रिक  हैं  इसलिए  ये  किसी  तरह  की  पुनर्वास  सुविधाओं  के  पात्र  नहीं  हैं  ।

 दोनों  राज्य  सरकारों  से  ताजी  सुचना  मंगाई  गेई  है  ।

 बंगलादेश  से  ame  शरणार्थियों  को  किसी  तरह  की  सहायता  देने  पर  कोई  व्यय  नहीं

 गया है  \

 ata  सिंदर्वव्या लेय

 497.  श्री  प्रबंध  चन्द्र
 ;

 कया  समाज
 कल्याण

 ste  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कया  सरकारें  ने  कुछ  समय  पहले  गोझा  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासन  द्वारा
 भेजे  गये  प्रस्तावित

 ara  विश्वविद्यालय  विधेयक  का  अनुमोदन  कर  दिया  ?

 शि  +  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रो  एस०  नरूला  यंह  मामला  ग्र्भी

 विचाराधीन है  ।

 प्राइमरी  श्रध्यापंक  सम्मेलन

 498.  श्री  पी०  जी ०  मावलंकर  क्या  समाज  कल्याण  wie  संस्कृति  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  क  रेंगे  कि

 कया  अखिल  भारतीय  अधार  पर प्राइमर  अध्यापक  सम्मेलन  हाल  ही  में  दिल्ल दलली  में

 जित  किया  गया  था  ;

 ऐसा  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  se  क्या  था

 क्या  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  परोक्ष  रूप  से  इस  बारे  में  कोई  पहल  की

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्मेलन  परे  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 शिक्षा  भोर  सनाज  कल्याण  मंत्रालय
 तथा  सैर  कृति

 विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०
 :

 अखिल  भारतीय  प्राथमिक  शिक्षक  संघ  ने  ae  बिल्ली  में  22  24  1975  तक

 अखिल  ATTA  प्राथमिक  शिक  सम्मेलन  का  नियोजन  किया  ary

 इस  सम्मेलन  का  आयोजन  भारत  में  शिक्षा  तथा  सामाजिक  परिवर्तन  के  लिए  कार्य  योजना

 तैयार  करने  तथा  इस  पर  र-विभूं  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  सम्मेलन  का  विषय  सामाजिक

 64



 जनवरी  12,  1976
 लिखित

 उत्तर
 ना

 परिवर्तन  के  लिए  प्राथमिक  शिक्षा  था  ।  10--2  कक्षाओं  की  ~  के  विशेष  विशिष्ठतात़ों  पर

 विचार-विमश  किया  गया  था  जिसमें  विशेष  रूप  से  प्राथमिक  गर-श्रापना तक  शिक्षा  के  उद्देश्य

 तथा  अनिवार्य  विज्ञान  तथा  गणित  के  अध्यापन  में  वातावरण  के  अनकही  रंगायन  की

 मूल्यांकन  स्कूलों  में  स्वास्थ्य  तथा  कृषि  कार्य  प्राथमिक  शिक्षा  का

 शिक्षा  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  की  परि रि वार नियोजन  तथा  राष्ट्रीय  एकता

 पर  भी  चर्चा की  गई  थी  ।  इस  सम्मेलन  भारत  के  सभी  भागों  से  एक  लाख  से  भी  ऊपर  शिक्षकों

 ने  भाग  लिया  था  ।

 तथा  इस  सम्मेलन  का  आयोजन  अ्रखिल  भारतीय  प्राथमिक  शिक्षक  संघ  द्वारा

 क्या  गया  था  ।  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  सम्मेलन  को  आयोजित  करने  के  संघ  की  स्वेच्छिक

 कारंवाई  का  स्वागत  किया  ।  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  ने  इस  सम्मेलन  के  प्रायोजन  के  लिए

 संघ  को  5
 लाख  रुपये

 का  तथा  अ्रनदान  स्वीकृत  किया है
 ।

 देवा  के  महानगरों  में  गन्दी  बस्तियों  का  गिराया  जाना

 499.  श्री  पी०  जाँ  मावलंकर :  क्या  निर्माण
 ae  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या  कलण्डर  ad  1976  के  laa  देश  विद्वेष  रूप  से  चार  महानगरों  में  गन्दी

 क्वार्टरों  नौ  '  व्यक्तिगत  बस्तियों  एवं  झा वासों  गिरा  दिया  गया  है  ;  कौर

 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रहने  कौर  काम  करने  के -लिये  कोई  अन्य  स्थान  कौर

 सुविधायें  दी  गई  हैं  ?

 निर्माण  ote  arena  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  Fo  एल०  :  तथा

 1975 के  दौरान  दिल्‍ली में  कुल  2956 3  श्रंनधिकृत  रिहायशी  संरचनाएं  गिराई गई  सभी  पात्र

 परिवारों  को  झुग्गी-झोपड़ी  उन्मूलन  योजना  के  भ्रन्तगंत  इस  प्रयोजन  हेतु  विकसित  की  गई  जे०जे०

 कालोनियों  में  बसाया  गया  था  ।  शेष  तीन  महानगरों  अर्थात ्  बम्बई  तथा  कलकत्ता  के

 बारे  में  मांकड़  उपलब्ध  नहीं  ह  ।

 वर्ष  1974 के  लिये  हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  का  तुलना

 500.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  gta  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  हि

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड क
 वर्ष  1974 के

 नवीनतम  तुलना-पत्न  में

 वनस्पति  में  33000  मीटरी  टन  का  भ्रातृ  है  कौर  उसके  कोई  कारण  नहीं  बताये गये

 क्या  तुलना-पत्र के  पृष्ठ
 17

 पर  एक  स्पष्ट टिप्पणी  है  ।
 जिसके  अनुसार

 में  रक्षित  उपयोग  की  वस्तुयें  भी  सम्मिलित हैं  12.0

 wie  घ्राण  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :

 ग्रोवर  कम्पनी

 ने  सुचित  किया  है
 कि  32,812 मीटरी  टन  सामग्री  को  प्रस्तर  रक्षित  खपत  में  इस्तेमाल  न्  गया  है
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 a  =

 जिसका  eater  नीचे  दिया  गया  है

 (  मीटरी टन  में  )

 उत्पाद  श्रथस्टाक  रक्षित  खपत  इति स्टाक

 |  आ  आ  आ  NY  Se  SD

 -  वनस्पति  436  16,355  16,733  58

 2.
 विधायी

 सेराइड्स/हाइड्रो

 कृत  तेल

 परम्परागत  33,567  755  26;897*

 अन्य  5,915*

 जोड़  436  49,922  17,488  32,812  58
 es ए

 *साबुन  तैयार  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किए  गए  |

 खाद्यान्नों  तथा  चीनी  के  मलय

 501.  श्री  एस०  Ho  बरसों

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1975  में  खाद्यान्नों  तथाਂ  चीनी  के  मूल्य  कम  हुये  |

 यदि  तो  कितने

 क्या  नवम्बर तथा  1975  में  मूल्य  फिर  बढ़ने  प्रारम्भ  हो  गये  ;  ग्रोवर

 यदि  होता  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (a

 अण्णा  साहिब  पी०  से

 खाद्यान्नों  थोक  मूल्यों में
 afar  सुचकांक  प्रतिमास  गिरावट  झाई  है  ।  मि

 कौर  1975  के  अन्त  में  यह  सूचकांक  368.  1,  353.  2  कौर  336.  27

 1976  के  गृयतन न्  उपलब्ध  सूचकांक  में  कौर  गिरावट  पायी  है  जो  कि  321.  3

 नवम्बर  शौर  197  के  wert  में  चीनी  के  थोक  भाव  रुपए

 426-500,  रु०  405-455  कौर  रु  406-448 थे  को
 छोड़कर  जहां

 यह  मूल्य  475

 रुपये था  )
 ।

 दिसम्बर  में  सामान्यतया  अधिकांश  केन्द्रों  पर  के  मूल्यों  में  से  40  रुपये  प्रति

 क्विंटल  तक  की  गिरावट
 wet  थी  ग्रोवर  केवल  कुछ  एक  केन्द्रों  पर  मूल्यों  में  2  से

 16,
 रुपये

 प्रति  क्विंटल
 तक  की  वृद्धि  ag  iy

 मैं  मूल्यों  में  25  रुपये  की
 वृद्धि कों  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
 i]
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 क  एएए  एएए  एएए  एएए  आ तल्‍एएएएुएएय ma

 प्राथमिक  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  अध्यापकों  के
 बे  तन मात

 502.  श्री  एस०  एस०  बनों  क्या  समाज  कल्याण  शरीर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  पा  करेंगे  कि

 क्या  प्राथमिक  उच्चतर  माध्यमिक  झ्र व्यापक ों के  वेतनमानों  मैंग्रोव  wet

 सुधार  किया  जाना  है  ;  atk

 यदि  तो  क्या  इस  उद्देश्य  के  लिये  कोई  समिति  गठित  की  गई  है  ?

 दिक्षा  शरीर  समाज  कल्याण  मं  मालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मंत्रो  डी०  पो०  यादव  ):

 स्कूल  शिक्षा  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।  राज्य  सरकारें  अपनी  वित्तीय

 इयों  को  ध्यान  में  रखते  भ्रध्यापकों  के  वेतनमानों  में  सुधार  करने  के  लिए  निरन्तर

 अयत्न  कर  रही  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समिति  नहीं  बनाई  है  ।

 उत्तर  भारत  विश्वविद्यालय
 कमेंट्री

 फेडरेशन  का  सम्मेलन

 503.  श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  :,

 कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  ava  की  कृप  करने  कि

 क्या  उत्तर  भारत  विश्वविद्यालय  कोठारी  फैडरेशन  ने  1975  में

 दलली  में  अरपना  सम्मेलन  किया  था  ;

 यदि  तो  क्या  उनकी  कौर  से  सरकार  को  कोई  प्राप्त  sa

 है  ;  a

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्देश  लिया  गया  है  ?

 समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  (sito  THo  :  से  (a).

 एक  पत्न  उत्तर  भारत  विश्वविद्यालय  कमेंट्री  फैडरेशन  ने  नई  दिल्‍ली  में  1975

 में  हुए  विश्वविद्यालय  कर्मचारियों  के  अखिल  भारतीय  स्तर  के  सम्मेलन  का  कार्य  विवरण  भेज

 है
 ।

 कार्य  विवरण  में  उठाए  गए  विषयों
 की

 जांच
 की

 जा  रही  है
 |

 पौतार  में  भूदान  यज्ञ  रजत  जयन्ती  सम्मेलन

 504.  श्री  झारखंडे  राय  :  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 किं

 क्या  1975  में  लोनार  में  भूदान  यज्ञ  का  रजत  जयन्ती  सम्मेलन

 उ्पायोजित  किया  गया  था  ;  ae
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  किस  प्रकार  की
 सहायता  att  सहयोग  प्रदान  किया  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास  तथा

 सुचना  एकत्न
 की

 जा  रही  कौर  एक  उपयुक्त  उत्तर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 कृषि-उत्पादों  को  कीमतें

 505.  श्री समर  गुह  :
 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  क़ृषि-उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  या  कमी  हुई  है  ;  ak

 पूर्ववर्ती  वर्ष  ak  इस  वर्ष  इन  उत्पादों  की  तुलनात्मक  कीमतों  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  (att  प्रभ  दास  :  शौर

 इस  समय  प्रमुख  पटसन  कौर  aha  के  वसूली  ।  निम्नतम  मूल्य  सरकार  द्वारा

 निश्चित  किये  जाते  हैं  ।  वर्ष  1974-75  शर  1975-76  के  लिये  इन  जीनों  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  द्वारा  निश्चित  किये  गये  मुल्यों  का  विवरण  निम्नलिखित  तालिका  से  लगता

 है
 :--

 प्रति
 क्विंटल )

 जिन्स  किस्म  वसली  1974-75  1975-76 ्  दे  ख  मलय

 एएए  नग  ्य  een  सट

 OS  GS  AS  हवा पए  TS  a  aT  ens  नन्  fe  ee

 मोटा  वसूली  मलय  74  74

 ज्वार  उचित  औसत  किस्म  तदेव  74  74

 बाजरा  तदेव  सदैव  74  74

 74 मक्का  aaa  तदेव  74

 रागी  तदेव  74  74

 सदैव  105 गह  105 समस्त  कस्में

 गन्ने  के  कारखानों  50-+-  8.  50-47

 द्वारा
 ्
 दबी बाल  1  किया

 जाने  वाला

 तम  संविधिक  मूल्य

 पटसन  असम  बाटम  निम्नतम  सहायक  125¢  135¢

 मलय

 किस  320  एफ०  तदेव  निश्चित  नहीं  किये  गये  210

 रिकी

 द  क्या  समस्त  ध्रन्तप्रदेशीय  मंत्रियों  के  लिये  संविधिक  श्राघार
 पर  समानुरूप

 से  निश्चित

 किये  गये  ।

 स्तर  तुलना  में  प्रत्येक  0.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  लिये  10  पैसे  के  प्रीमियम

 के  साथ  8.5  प्रतिशत  के  मल  वसली  स्तर  से  जोड़े  गये  ।
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 दिल्‍ली  में  झुग्गी-झोंपड़ी  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  वित्तीय  aaa

 506.  श्री  हरि  किशोर  fag  क्या  निर्माण  श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कूज

 करेंगे

 क्यां  औरगी-झॉपेड़ी  में  रहने  वालें  उन
 व्यक्तियों

 की  वित्तीय  सहायता  देने  की

 कोई  योजना
 '  बनाई '

 गई  है  जो  दिल्‍ली  को  साफ-सुथरा  बनाने  के  हाल  ही  के  भ्र भि यान  के

 परिणामस्वरूप
 विस्थापित

 हो  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  मोदी  रूपरेखा  कया  है  ?

 निर्माण  ale  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के ०
 )

 नहीं  t

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 घान  तथा  गेहूं  का  मूल्य

 507  श्री  हरि  किशोर  fag  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताते  की

 करा  कि

 धान
 तथा  ag  के  मूल्य  में  भ्रत्यधिक  गिरावट  art  के  क्या  कारण  हैं  ;

 किसानों  को  राहत  देने  क॑  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sft  अण्णा  साहिब  पी०  )  और

 (a).  खरीफ  की  अच्छी  फसल  मंडी  में  भौरी  अमद  व्याप.रियों  sik  ्  ग

 द्वारा  सट्टेबाजी  के  लिए  जमा  किए  गए  पुराने  स्टाक  को  निकालने  कौर  विशेषतया  ग्रा पात

 स्थिति  की  घोषणा  के  are  राज्य  सरकारों  द्वारा  जमाखोरी  मुनाफाखोरी  के  विरुद्ध  सख्त

 उपाय  करने  के  क।रण  धान  और  गेहूं  कें  मूल्यों  गिरावट  art  है  ।  उचित

 औसत  किस्म  के  खाद्यान्नों  के  मंडी  मूल्य  अधिप्राप्ति  मूल्यों  से  ।

 जहां  कहीं  श्रावश्यक  अलोता  वहां  सरकार  A  खाद्यानों  के  मूल्यों  को  सहायता

 प्रदान  की  है  ताकि  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  की
 जा

 सके
 ।

 Sugarcane  Arrears  Outstanding  against  Sugar  Mills  in  U.P.

 508  Sri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  State :

 (a)  whether  Govern  ment  are  aware  that  the  payment  of  cost  of  sugarcar  €  to  the  fermers
 has  been  outstanding  against  the  sugar  mills  of  Uttar  Pradesh  for  many  years ;  an

 (9)  if  so,  measures  being  taken  by  Government  for  the  payment  of  these  arrears  to  the
 farmers  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 ‘Nawaz  Khan):

 (a)  Yes,Sir.  Ason  15-12-1975,  thetotalarrearsamounted  to  about  Rs.  15+14  crores,
 of  which  about  Rs.  12°37  crores  related  to  1974-75  season.

 (5)  The  State  Government  has  been  advised  from  time  to  time  to  take  all  possible
 and  stringent  steps  to  recover  the  cane  price  arrears.  Some  time  back,  the  State  Government
 taised  the  penal  interest  for  delayed  payments  from  7-1/2  per  cent  to  I2  per  cent  and
 Propose  to  raise  it  further  to  15%.  They  have  also  issued  a  recovery  certificate  against  a
 defaulting  mills.  The  District  Magistrates  have  been  instructed  to  ensure  clearance  of  the
 arrears  from  Bank  advances  of  current  Season  and  available  margin  on  the  sugar  stocks  of
 previous  season.

 ee

 खला  विश्वविद्यालय

 509.  को  हुरी  शिक्षा  समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  सरकार  ने  शिक्षा  तथा  उच्च  अध्ययन  के  लिये  देश  में  खाना  विश्वविद्यालय

 शुरू  करने  की  कोई  योजना  बन/ई  ;  कौर

 यदि  तो  यह  विश्वविद्यालय  ate  शैक्षणिक  कार्य  कब  शुरू  कर

 +

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  :  कौर

 यह  मामला  विचाराधीन  है  |

 गन्ने  का  मूल्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 510.  श्री  हरी  सिह  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  चीनी  मिलों  को  सप्लाई  किये  जा  रहे  गन्ने

 के  वर्तमान  मूल्य  को  बढ़ाने का  है  ;  कौर

 यदि  तो  यें  मिलें  किसानों  को  नई  दर  से  मृत्य  कब  से  ज्यदा  करने  लगेंगी

 ait  बढ़ा  gar  मूल्य  क्या  होगा  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  जी

 भारत  सरकार  ने  1975-76  मौसम के  लिए  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूत्प  घोषित  कर

 feat  उसे  बाने  का  are  दरिया  नहीं  है  ।

 प्रश्न  हैं नहीं  2.0  उठता

 wale  क  में  मध्यम  दौर  बड़ो  सिंचाई  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित

 511.  श्री  के०  लकप्पा  ब्या  कृषि  site  सिंचाई  मंत्री  यहं
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  देश  में  संभी  अन्तर्राज्यीय

 विशेषकर  कर्नाटक  राज्य  का  जल-विवाद  हल  करने  के  लिए  हाल  ही  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  ate



 पौष  22,  1897

 ि ु  लि
 लिखित  उत्तर

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  कर्नाटक  में  मध्यम  ak  बड़ी  सिचाई

 परियोजनाओं  को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  हेतु  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 क्या  प्रयत्न  किये  गए  हैं  ?

 कावेरी कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ
 वरी  झोर

 कृष्णा  के  जल  विवादਂ  में  कर्नाटक  एक  पक्ष  है  ।  आपातकालीन  घोषणा  होने  के

 समय  से  इन  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 कावेरी  :  सिचाई  विभाग  के  अधिकारियों  ने  दोनों  कर्नाटक  केरल  झर  तमिलनाडु

 राज्यों  के  अधिकारियों  के  साथ  1975  में  विचार-विमर्श  किया  था  ।  इन्हीं

 fart  के  फलस्वरूप  कावेरी  जल के  समुप्रयोजन  कौर  विकास के
 सम्बन्ध

 में  निहित  कुछ  मामलों

 पर
 अब

 अध्ययन  किए
 जा

 रहे  हैं  ।
 इन  अ्रध्ययनों  के  पूर्ण  होने  के  पश्चात्‌  तीनों  राज्यों

 के  अधिकारियों
 की

 एक  संयुक्त  बैठक  बुलाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 गोदावरी  गोदावरी  बेसिन  में  नई  परियोजना ग्र ों  के  निर्माण  के  कार्यक्रम  पर

 टीकरण  के  निर्णय  होने  तक  किसी  एक  समझौते  पर  पहुंचने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  कृषि  कौर  सिचाई

 मंत्री ने  1975  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  बैठक  बलाई  थी  ।  इस

 बैठक  में  लिए  निर्णय के  अधिकारी  स्तर  पर  दो  बैठकें  हुई  ak

 झांघ्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री ने  मध्य  प्रदेश  तौर  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मं  परियों के  साथ  निहित

 विभिन्न  मामलों  पर  विचार-विमर्श किया  था  श्र  ताने  द्विपाक्षिक समझौते  किए  गए  ।  केन्द्रीय  कृषि

 mic  सिंचाई  मंत्री  के  श्रतरोध  पर  मध्य  प्रदेश  are  उडीसा  के  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  एक

 19  दिसम्बर बठक  की  गई  थी  ate  उसमें  एक  दवा  पाक्षिक  समझौता  feat  गया  था

 1975  को  केन्द्रीय  मंत्री  ने  सभी  पांचों  राज्यों के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  एक  बठक  की  थी

 जिसमें  गोदावरी  जल  के  सम्बन्ध  में  भ्रंन्तिम  समझौता  हम्ना  था  ।

 कुष्णा  तरन्त  राज्यीय  जल  विवाद  शझ्रधिनियम  1956  के  अनुच्छेद  5(3)  के  अन्तर्गत

 भागीदार  राज्यों  भारत  सरकार  के  द्वारा  उठाए  गए  संदर्भों  पर  कृष्णा  जल-विवाद

 गया धिक रण  मामले  की  सुनवाई  कर  रहा  है  ।  सुनवाई  की  काय  वाही  पूर्ण  होने  पश्चात्‌

 न्यायाधिकरण apt  एक  रिपोर्टे  देगा

 अन्य  महत्वपूर्ण  रुके  पड़े  विवाद  यमुना  जल  कौर  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  को

 प्रभावित  करने  वाली  परियोजनाओं  से  संबंधित  हैं  ।  उनकी  वत  मान  स्थिति  निम्नप्रकार  है
 :---

 यमुना  मना के  जल  की  उपलब्धता  कौर  वर्तमान  समायोजन  के  सम्बन्ध  में  भ्रध्ययन

 किए  ate  अध्ययनों  की  प्रति  संबंधित  हिमाचल

 राजस्थान  कौर  उत्तर  प्रदेश  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भेज  दी  गई  है  |  अध्ययन  रिपोर्ट  पर

 टिप्पणियां  प्राप्त  हो  जाने  पर  विभिन्न  पहलुपध्नों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक म्रन्तर्राज्यीय

 बैठक  बुलाने  का  प्रस्ताव  है
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 बिहार-परिचित  बंगाल  के  मतभेद  :
 केन्द्रीय  सरकार  के  कहने  पर  दोनों  राज़्यों  के

 अधिकारियों  के  बीच  इन  पर  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ;  इसके  उपरान्त  दोनों  राज्यों

 के  मुख्य  मंत्री  किसी  स्त्रीक:यं  समझौते  पर  पहुंचने  के  लिए  विचार-विमर्श  करेंगे  ।

 कर्नाटक  राज्य  को  चालू  वर्ष  के  दौरान  मालंप्रभा  परियोजना  के  कार्य  में  तीस्ता

 लाने  के  लिए  कुछ  शर्तों  के  साथ  तीन  करोड़  रुपये  की  एक  fate
 wing

 योजना  सहारा

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 कर्नाटक  में  सीमान्त  किसानों  तथा  कृषि  विकास  ऐजेंसियों  पौर  सुखे  को  सम्भावना

 वाले  क्षेत्रों  क  कार्यक्रम  gg  योजना

 512.  को  Fo  लकसभा  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  कर्नाटक  राज्य  में  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  wafer

 के  लिए  सुखे  की  संभावना  वाले  तथा  कभी  वले  क्षेत्रों  में  एम०  एफ०  Yo  एल ०  कौर  डी०

 पी०  ए०  पी०  aati  के  विस्तार  हेतु  इस  राज्य  ग्रम्यावेदन  मिले  प्रौढ़

 यदि  तो  क्या  इस  मंत्रालय  का  बिचार  राज्य  में  कमी  वाले  क्षेत्रों  के

 लाभार्थ
 इन्हें  लागू  करनें  का  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहू  नवाज  कर्नाटक

 सरकार  ने  1975  में  गुलबर्गा  रायचूर  बेल्लारी  तथा  धारवाड़  जिलों  के  8  ale

 तालुक़ाओं  में  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  wae  का  विस्त।र  करने  के  लिए  mata  किया  था  ।

 नये  इलाकों  में  सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  एजेंसी  कार्यक्रम  के  विस्तार  हेतु  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुमा  ।  राज्य  सरकर  ने  तथा  बी  जे

 सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  एजेंसियों  की  अवधि  को  वर्ष  1975-76  से  wet

 बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 राज्य  सरकार  के  नये  इलाकों  में  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने

 के  wade  को  स्वीकर  नहीं  किया  जा  सका  था  क्योंकि  केवल  चुने  इलाकों में
 प्रयासों

 को  तीव्र  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  उनपर  वास्तविक  जोर  ate  दिया  जा  सके  ।  तुमकुर  एजेन्सी

 की  परिचालन  श्रीराम  पढ़ने  कौर  इसे  पांचवीं  योजना  अवधि  तक  जारी  रखने  की  संभावना

 है  ।  बीजपुर  में  सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  एजेंसी  का  उत्तरदायित्व  वर्ष  1976-

 77
 a

 झागे  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  द्वारा  संभाल  जाएंगी  |

 भीम  कुण्ड  बाँध  प्रायोजना  उड़ीसा

 513.  को  asta  सेठी  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  की  भीमकुंड  बांध  परियोजना  संबंधी  रिपोर्ट  की  सरकार

 ने  जांच  कर  ली  कौर
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 ee  का  a  ee

 क्या  सरकार  मे  बाढ़  पर  नियंत्रण  करने  के  इसके  महत्व  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इसके  क्रियान्वयन  हेतु  इसे  कोई  प्राथमिकता  दी  है  ?

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  बढ़  निमंत्रण

 एवं  fara  लाभों  के  लिए  प्ररिकल्पित  भीमकुंड  परियोजना  के  चरण  एक  की  afer tr

 रिपोर्टे  राज्य  सरकार  से  1974  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  केन्द्रीय  जन  aa  ने  राज्य

 सरकार  को  अपनी  टिप्पणियां  सितम्बर  1975  में  जिनके  उत्तर  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  अपनी  पांचवीं  योजना  के  मसौदे  में  इस  परियोजना  को

 शामिल  नहीं  किया  है  ।

 पंजाब  में  खाद्यान  उत्पादन

 सदन  लाल
 ल  त्नात्न  भा  Fear ि  क  ी  क  कया  कृषि  शर  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 514.  श्री  रघु

 करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  में  पंजाब  में  खाद्यान्नों  का  कुल  कितना  उत्पादन  कौर

 वर्ष  1974-75  में
 पंजाब

 में  गेहूं  की  कुल
 कितनी

 वसूली  दई हैः

 कृषि  झर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास  :  वर्ष  1974-

 75  के  लिए  में  खाद्यान्नों  sever  के  अन्तिम  wana  अर्सी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 उपलब्ध  सुचना  के  ग्र तु सार  वर्ष  1974-75  के  दौरान  राज्य  में  खाद्यान्नों  का  उत्प।/दन  गत

 ्  के  उत्पादन  77.  20  लख  मीटरी  टन  की  तुलना  में  अधिक  gar  है  ।

 वर्ष  1974-75  की  फसल  में  से  पंजाब  मांगे  की  कुल  वसूली  2

 1976  तक  23. 61  लाख  मीटरी  टन  हुई  है  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खौफ  को  वसूलो

 515.  श्री  रघु  नन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्य  anda  योजना  के  ग्रन्तगंत
 भारतीय

 खाद्य  निगम  ने  बाजार  से  खरीफ  के

 खाद्यान्नों  को  प्राप्त  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  sit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रवण  साहिब  पो०  भ्र

 {q)  :  खाद्य  निगम  ने  उन  राज्यों  में  जहां  वह  झधित्राप्ति  एजेन्सी  के  रुप  में  कार्य  कर  रही  वहां  की

 मंडी  में  यदि  ग्रावश्यक  होता  सहायता  कार्यों  के  लिए  प्रवेश  किया  है  ।  अन्य  राज्यों  में  निगम  ने  ऐसे

 मलय  TST  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  सरक।र  को  श्री  सेवाएं  पेश  की  हैं  ।  भारत  सरकर  ने  सभी
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 राज्य  सरकारों
 पौर

 संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  को  यह  भी  निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें

 कि
 जहां  कहीं  आवश्यक  है  वहां  खरीफ  के  खाद्यान्नों  के  लिए  पर्याप्त  मूल्य  साहायूय  प्रबंध  किये  जाते हैं  ।

 विश्वविद्यालयों के  लिये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 516.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  सभी  विश्वविद्यालयों  द्वारा  पालन  किये  जाने  हेतु  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  तैयार  किये  हैं  जिनके  द्वारा  विश्वविद्यालय  को  कानन  से  मुक्त  नहीं  रखा  ;  कौर

 क्या  केन्द्र  ने  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उनका

 दरशन  करने
 हेतु  कदम  भी  उठाये  हूँ  कि  छात्रों  को  विघटनकारी  राजनीति  अपनाने  के  लिये  गुमराह

 न
 किया  जाये  श्र  उनके  अध्ययन  का  अधिकांश  समय  विश्वविद्यालय  प्रागंण  में  राजनीतिक  गतिविधियों

 में  भाग  लेने  में  बर्बाद  न  किया  जाये
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नरुल  :  att
 (a)

 संसद  अथवा
 राज्य  की  विधान  संभागों  द्वारा  निर्मित  कानून  व्यापक  रुप  से  लागू  होते  हैं  इसलिए

 किसी  भी

 विश्वविद्यालय  को  इन  कानूनों  से  मुक्त  रखने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कुलपतियों  के  हाल  ही  के  सम्मेलन  में  सरकार  ने  जैसा  कि  इस  बात  को  पहले  भी  wear  शूरवीरों

 पर  बार-बार  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  शिक्षण  संस्थानों  में  प्रतिमास  ate  बल-प्रयोग  के

 लिए  कोई  स्थान  नहीं  है  तथा  शैक्षिक  जीवन  को  भंग  करने  के  बाह  य  प्रयत्न  सहित  सभी  प्रयत्नों  को

 रोकना  चाहिए  ।  विघटनकारी  कार्यकलापों को  रोकने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  तथा  कानून  कौर  व्यवस्था
 के  लिए  जिम्मेदार  अ्रधिकारियों  द्वारा  उपयुक्त  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 नई  दिल्‍ली  में  शास्त्री  मार्को  का  गिराया  जाना

 517.  श्री  दादा  मरण  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल  में  शास्त्री  मार्कीट  का  निर्माण  सम्पदा
 नई  दिल्‍ली

 की  प्राज्ञा  से  किया  गया  था  ate  wa  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उसे  गिरा  दिया  है

 क्या  शास्त्री  मार्कीट  गिराने  से  पहले  सम्पदा  कार्यालय  की  ऋतुमति  ले
 ली  गई  थी

 ?

 निर्माण  श्र  mata  तथा  संसदीय  कार्य  ,  मंत्री
 (ext Po

 के०  :  हा

 निर्माण  ait  आवास  मंत्रालय  ने  प्रतिबन्ध  nana  इस  शर्त  पर  दी  थी  कि  प्लेटफार्मो  पर  अ्रधिरचना

 स्थानीय  निकायों  के  विनियमों  के  अनुसार  बनाई  जाएगी  ate  यह  कि  सरकार  बिना  हरजाना  दिए

 ग्र ला टियों  से  यह  पर्सर  ले  सकती  है

 (a)
 नहीं ।  भ्र ला टी इस  मंत्रालय  द्वारा

 के  सम्बन्ध  में  रखी  गई  शर्तों  के

 अनुसार  नहीं
 चले  ।
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 afer  के
 गाँव  जमरूदपुर में  मकानों  का  शिकावा  जाना

 518.  श्री  stir  भूषण :  क्या  निर्माण site  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  दक्षिण  दिल्‍ली  में  जमरूदपुर  ग्राम  में  ऐसे  मकानों  को  भी  गिराया  गया  है
 जो  वर्ष  1951

 में  बन/ये  गये  थेमोर  जिनकी  रजिस्ट्री  भी  वर्ष  1951  में  ही  चुकी  थी  कौर  मकान  मालिकों
 को  मस्तान  मिराये  जाने  के  बारे  में  नोटिस  भी  दिये  गये  ;  कौर

 इसके  कारण  हैं  ?

 tJ

 निर्माण  कौर
 श्रीवास  तथा  संसदीय-कार्य  मंत्रो  श्री

 है०  रघुरामेया : (क)  नही ं।

 उपलब्ध सुचना  के  अनुसार  1951
 के  पश्चात्‌  बने  मकानों  को  उपयुक्त  नोटिस  जारी  करके  गिराया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 aay  दिल्‍ली के  गाँव  wags  देसराज
 गिराया  जाना

 519.  श्री  दादी  भूषण
 :

 क्या  निर्माण  site  श्रीवास  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  दिल्‍ली  के  एक  मादीपुर  में  कूछ  मकान  गिराये  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जो  मकान  गिराये  गये  हैं  उनमें  से  कूछ  1942 से  भी  पहले

 के  बने  हुये  थे  ;  atk

 क्या  इस  प्रकार  विस्थापित  किये  गये  मकान  मालिकों  at  वैकल्पिक  स्थान

 नहीं  किये  गये  हैं  ?

 कौर  श्रीवास  तथा  dadta-ari  मंत्री  के०  :  हां  ।

 राजस्व  रिकार्डों  के  1942
 से  पूर्वे  कोई  मकान  नहीं  बनाये  गये  थे  ।

 मकान  मालिकों  को  वैकल्पिक  स्थानों  का  ardor  कर  गया  है  ।

 चीनी  कारखानों को  प्रोत्साहन

 520.  श्री  share  ag  :

 श्री  सरजू  पाँडे
 :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  :

 क्या  सरकार  ने  25  1975 को
 घोषणा  की  थी  कि

 नये  चीनी  कारखानों शर

 वर्तमान  संयंत्रो ंके विस्तार को  खुले बाजार  में  बिक्री  अधिक  कोटे  शौर  उत्पादन-शुल्क  की  रियायती

 देयता
 के

 रूप  में  विशेष  प्रोत्साहन  जायेंगे
 :  पौर

 को  किन-किन  रियासतों  की-छोषणा  की  मई  है  ?

 15

 2354



 Written  Answers
 a  114४४  22,

 1897  (Saka)

 कृषि  सिचाई  में  राज्य
 संत्री(श्र  नवाज :  शरीर  जी

 एक  विवरण  संलग्न
 हैं  जिसमें  प्रीत्वाहुन  योजना  का  मुख्य  बातें  दी  गई  हैं  [weqrera  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  ao  10103/76]

 खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  arara  स्थल

 521.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :
 क्या  निर्माण ate  श्रीवास  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 :

 इस  समय  देश  में  प्रत्येक  राज्य  बेवर  खेतिहर  मजदूर  कितने  हैं  ;

 ऐसे  बेघर  खेतिहर  की  राज्य-वार  अनुमानित  संख्या क्या  है  ्
 कार्य ऋम  घोषणा  बाद  साज  तक  क़व्वास-स्थल  प्रदान  किये '  गये  ौर

 इस  मजदूरों  के  इस  आरोग्य  बनाने  के  लिये  कि  वे  झपते  मकान  बना  यदि  कोई  वित्तीय

 तथा  अन्य  सहायता  दी  जा  रही  है  तो  वह  क्या  है  ?

 निर्माण  site  arene  तथा  संसदीय-काले मंत्री
 कें०  :  तथा

 राज्य  सरकारों  से  श्रमी  लक  प्राप्त  रिपोर्टों  श्रीनगर एके  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर

 रखा है
 ।

 में
 गया  ।  देखिए

 संख्या  एल
 टी  ०10  104/76]

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भसिद्टीन  मजदूरों को  श्रीवास  स्थल  देने  की  योजना  उन्हें  भ्राबंटित

 aaa  स्थलों  पर  मकानों  के  निर्माताओं  सरकार  से  कोई  अन्य  सहायता  देने  की  व्यवस्था  नहीं  ।

 अ्रावंटियों  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  स्थलों  पर  अपने  साधनों  से  मकानों /  झोंपड़ियों  का  निर्माण

 करें

 चावल  और  ag  को  वसूली  के  बारे  में  राज्यों  को  भेजे  गये  मागंदर्ती  सिद्धान्त

 522.  श्री  सरोज  quasi  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई
 मं

 त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  चावल  कौर  गेहूं  की  वसूली  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  केन्द्रीय  मंत्रालय  ने  सभी  राज्य

 सरकारो  को  एक  समान  सा गे दर्शी  सिध्दान्त  भेजे  हैं  ;  कौर

 क्या  मूल्य  व्द्धि प्  कीं  रोकने  के  लिये  सरकार  के  पास  पर्याप्त  स्टाक  बनाये  रखने  तथा

 जरूरतमंद  तथा  पीड़ित  व्यक्तियों  का  भरण-पोषण  करने  की
 दृष्टि

 से  राज्य  शरीरों  को  कहा  गया  है

 कि  वे  दस  एकड़  की  नमी  वाली  भूसी  तथा  पंद्रह  एकड़  की  शुष्क  भूमि  वाले  बडे-बड़े  qa eat  से

 उनकी  अपनी  श्रावश्यकतादं  तथा  कृषि  संबंधी  श्रावश्यकताश्रों  तथा  कृषि  संबंधी  खर्चों  को

 धान  तथा  गेंहूं  का  समस्त  अ्रतिरिक्त  स्टाक  वसूल  करले  ?

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  कौर  ,

 हालाक  भारत  सरकार  द्वारा  व्यापक  मागंदर्शी  सिद्धांत  बताए  गए  लेकिन  यह  बात  प्रत्येक  राज्य  सरकार

 की  इच्छा  पर  छोड़  दी  गयी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  aaa  प्राप्त  करने  के  बाद  अपनी  परिस्थितियों

 ata  अधिप्राप्ति  का  कोई  भो  तरीका  अरपना  लें  ताकि  खाद्यान्नों  की  अधिकतम  ग्र धि प्राप्ति  हो  सके  |

 देश  भर  में  श्रभिध्राप्ति  का  कोई  समान  तरीका  अपनाने  के  बारे  में  कोई  भी  निर्देश  जारी  नहीं  दिए  गए  हैं  ।
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 चावल  तथा  गेहूं  को  फलों  को  सम्भावना

 $23.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :

 शी  पी०  गंगादेवी  :

 श्री  जनेश्वर  मिश्र  :

 कपा  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ६  नर  राज्य-बार  चालू  वर्ष  की  फसल  से  चावल  तथा  कितनी  उपज  होने  की  संभावना

 है प्र ौर  देश  के  चावल  फिर  गेंहूं  के  बड़े-बड़े  बाजारों  में  मूल्य-स्तर  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पडेगा  :

 और

 देश  को  खादानों  के  पिछले  में  ग्रास-निभे  बनाने  कौर  अन्य  देशों  से  खाया नों
 के  ग्रग्रेत र

 अरयात  को  रोकते  की  इष्टि  से  विशेषकर  धान  तथा  गेंहू  का  उत्पादन  पौर  बढ़ाने  के  लिये  क्या

 meat  की  गई  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  राज्य-वार  फसल  उत्पादन

 बताना  आरती  संभव  नहीं  है  ।  खरीफ  की  फनों  की  गरमी  कटाई  हुई  है  शरीर  रबी  की  फसलों  की  बुवाई

 हुई  है  i  फिर  चालू  वे  1975-76  में  alana  राज्यों  में  राज़दानों
 तथा

 -  उब  रनों  कौर
 बिजली  की

 सप्लाई  और  वर्षा  स  अनुकूल  हुई  है  ।  गत  वे  की  तुलना  में  खरीफ  की  फलों  के  क्षेत्रफल  में

 पर्याप्त  wi  से  वृद्धि  हुई  है  ate  अश  है  कि  690  लाख  मीटरी  टन  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जायेगा  ।  इसी

 प्रकार  बुबाई  के  स-पथ  अनुकूल  परिस्थितियों  की  वजह  रबी  की  फ  पलों  के  ग्रन्थित  विशेषकर

 गेंहूं
 के  क्षेत्र  में  भी  काफे  aha  होने  की  संभावना  है  ।

 खरीफ  के  aaa  के  दी  रान  उत्पादन  में  द्वि  होनें  के  कारण  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  प्राम तीर

 पर  गिरावट  का  रूब  नजर  कराया  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  खाद्यान्नों  को  उत्पादन  का  लक्ष्य  1400  लाख  मीटरी  टन  रखा  गया

 ब्रश  है  फि  er  लक्ष्य  के  पुरा  होने  देश  खाद्यान्नों  के  संबंध  में  ग्रास-निर्भर  ही  नहीं  होगा

 बल्कि  स्टाकਂ  बन।ने  के  लिये  भी  बचा  रहना  ।  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  निम्नलिखित

 क़दम  उठाये  जा  रहे  हैं  ——

 अधिक  उपज  देने  वाली  फलों  के  अंतगर्त  क्षेत्र  को  लव  सिचाई  के  विकास  पर

 ग्रसित  सिंचाई  क्षमता  का  अधिक  उपयोग  करने  के  लिये  कमांड  क्षेत्र  विकास

 पर  समुदायिक  नक्सलियों  को  बड़ाने  कौर  समय  पर  जल  नियुक्ति  की  सहायता

 द्वारा  कुछ  क्षेत्रों  में  धान  की  गेती  बुबाई  तथा  उत्तम  फल  प्रक्रियाओं  को  शुरू  करने

 के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  समदर्शी  परियोजनाओं  कौर  सूखा  ग्रस्त

 क्षेत्र  कार्यक्रमों  के  साइट्स  से  शुष्क  की  टेक्नोलोजी  की  शुरुआत

 सिंचाई  att  सम्बद्ध  विभागों  के  बीच  निकट  क्वालिटी  बीजों  के  उत्पादन

 शर  सप्लाई  के  लिये  व्यवस्था  को  war  विश्लेषण  प्रस-बल  देना  कौर

 zardta  खाद  सबरी  संसाधनों  के  तेजी  से  उपयोग  की  सहायता  से  उपलब्ध  उर्वरक
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 सप्लाई  का  इष्ट तम  अनस दन: भ  की  ग्र वस् थापना को  सुदृढ़  विस्तार

 और  कृषक  मिनी  बिल्ट  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  गह  कौर  मिलेट

 की  नई  किस्मों  को  लोकप्रिय  संख्यागत  ऋण  का  विस्तार  ake  मुल्य  ग्रोवर

 विपणन  पहायूय  पर  ध्यान  देना ।

 धान  की  )  बिक्री

 524.  श्री  सरोज  मुखर्जी
 :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मंत्रालय  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  सावधानी

 बरती है  कि  फ़सल
 की

 कटाई  के  समय  निधेन  किसानों  को  धान  की  बड़े  पर  बिक्रीਂ

 करने  कौर  चावल  तथा  गेहूं  के  व्यापार  में  रत  बड़े-बड़े  चोरबाजारियों  के  बिचौलियों  के  हाथों  बहुत

 बड़ी  धनराशि  गंवाने  के  लिए  faa  न  किया

 यदि  तो  क्या  उपाय  किये  गये

 किसानों  से  धान  तथा  गेहूं  को  वसूली  के  क्या  मूल्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  तर  इस

 संबंध  में  केन्द्रीय  मंत्रालय  ने  क्या-क्या  श्राम  मागं दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  हैं  ?

 कृषि  we  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्ण,/साहिब  पी०  से

 1975-76  विपणन  मौसम  के  दौरान  सभी  राज्यों  में  मोटी  किस्म  की  धान  के  अधिप्राप्ति

 मूल्य  74/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  पर  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  धान  की  प्रत्य  भ्रमणी  किस्मों  के  मूल्य

 किस्म  विशेष  पर  निर्भर  करते  हुए  76/-  रुपये  ate  110/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  बोच  निर्धारित

 किये गये  हैं  ag  को  सभी  किस्मों  के  चालू  अधिप्राप्ति  मूल्य  105/-  रुपये  प्रति  क्विंटल हैं  ।

 सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  को  ag  निदेश  दिये  हैं

 कि  खाद्यान्नों  के  मंडी  मूल्यों  में  गिरावट  आने  की  हालत  में  अधिप्राप्ति  मूल्यों  पर  मूल्य  सामान्य

 खरीदारी  करें  ।  भ्र धि प्राप्ति  एजेन्सियों  ने  मूल्य  सामान्य  कार्यों  के  लिए  व्यापक  व्यवस्था  की  है  ।

 प्याज  के  मूल्य  में  वृद्ध

 525.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  भर  में  प्याज़  के  मूत  में  प्र सामान्य  वृद्धि  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  प्र

 प्याज़  का  प्रचलित  stad  मूल्य  कितना  रहा

 प्याज  के  मूल्य  को  कम  करने  ake  इसे  स्थिर  बनाये  रखने  के  लिये  केन्द्रीय  मंत्रालय

 ने  कौन  से  ठोस  कदम  उठाये

 कथा  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :

 1976
 के  दौरान  प्याज़  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई

 ।
 प्याज़  के  मूल्यों  में  वुद्धि  के  लिये  ये

 मुख्य

 बातें  ज़िम्मेदार  थों  —-FgITS  ate  तमिलनाडू  में  प्याज़  की  कम  फसल  होना  तथा  मिस्र  एवं
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 पौष  22,  1897  लिखित  उत्तर
 re

 ess

 में  को  फसल  खराब  होन  के  कारण  निर्मित
 की की

 सम्भावना  जिससे  व्यापार

 में  सखराजी
 देश  की  चुनींदा  मंडियों

 में  प्याज़  के
 !

 मूल्य  निम्नलिखित थे

 प्रति  , क्विन्टल  )

 शए  नाय

 बया नलकार  ory  p>  शन्ट
 राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  केन्द्र  कि  26-12-75)

 76  को

 नवीनतम

 थोक  मलय

 विक

 अन्ध  प्रदेश  कुड्डापेह  बेलारी  127

 रेड 1  165 हैदराबाद

 फ्ट्ना  ड्राई  295

 हरियाणा  करनाल  118

 महा  राष्ट्र  बम्बई  नासिक  1  93

 नासिक  100

 तमिल  ars  मद्रास  कर  100

 उत्तर  प्रदेश  120

 पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  बम्बई  115

 दिल्ली  दिल्ली  मासिक  110

 मत

 मूल्यों  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  सरकार
 ने

 4  1975  से  केवल  राष्ट्रीय

 कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  के  माध्यम  ही  प्याज़  का  निर्यात  करने  की  व्यवस्था  की  है  ।  उन्हें

 निर्देश  दिया  गया  है  कि  वे  फिलहाल  प्याज़  का  निर्यात  न  करें  ।  इस  उपाय  के  फलस्वरूप  तथा

 मंडियों  में  प्याज़  की  दूसरी  फसल  कराने  के  कार ण  प्याज़  के  मूल्यों  में  काफी  गिरावट  ars है
 ।

 उडीसा  में  डो०  पी०  सिचाई  परियोजना  के  निर्माण  में  प्रगति

 526.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डी०  पी०  नहर  सिंचाई  परियोजना  प्रक्रम  2  को  पांचवीं  ghee  में  सम्मिलित

 पैक या  गया  है

 केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  1975-76  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशिਂ  नियत  थी

 श्योर
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 Answers
 Pausa  22,  1897.  (Saka):

 (at)  परियोजना  निर्माण  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  att  यह  कार्य कब  तक

 प्रा  हो  जायेगा  ?-

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  :  से  राज्य
 कै

 सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  दी  जायेगी  ।.

 कृषि  उत्पादों  का  अधिक  a  अधिक  उत्पादन  करना

 527.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  sty  उत्पादों  का  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करने  के  लियेਂ  दिल्‍ली  में  संयुक्त  खाद्य  तथा

 कृषि  संगठन  सेमिनार  के  उपयोगी  सुझावों  को  सभी  राज्यों  में  परिचालित  किया  गया  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 प्रभु

 दास  :  फर्टिलाइजर  एसोसिएशन

 are  इण्डिया  ने  जो  कि  देशी  उर्वरकों  के  विनिर्माताओं  की  एक  गर  सरकारी  एसोसिएशन  है  दिसम्बर

 1974  में  नई  दिल्‍ली  में  की  सीमित  उपलब्धि  से  कृषि  उत्पादन  बढ़ानाਂ  विषय  पर  एक

 विचार  गोष्ठी  प्रायोजित  की  थी  ।  खाद्य  तथा  कृषि  संगठ  नਂ  ने  इस  विचार  गोष्ठी  को  सहयोजित  किया

 था  |  फर्टिलाइजर  एसोसिएशन  श्राफ  इंडिया  ने  इस  विचार  गोष्ठी  की  सिफारिशें  सम्बन्धित  सरकारी

 र  अन्य  एजेंसियों  को  भेजी  थीं  जिसमें  राज्य  सरकारें  भी  शामिल  हैं  ।

 दाल  विकास  कार्यक्रम

 528.  श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  :  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 alc  हए  न्य 30  जिलों  में  कार्यान्वित  किये  वकास  कार्यक्रम  के  कया  परिणाम रहें

 र

 उत्पादन  करने
 वाले  संगीत  क्षेत्र  को

 इसे  कार्यक्रम  में
 कब

 तक  शामिल  किया

 जायेगा  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास
 :  दलहन  विकास

 प्रोगाम  की  प्रगति  रिपोर्टे  जिलेवार  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  फिर  भी  इन  फसलों  को  aerate

 किस्मों  को  भ्र ति रिक्त  क्षेत्र  में  उत्पादन  द्वारा  और  उनकी  खती  में  सुधरी  प्रक्रियाद्नों  को  अपना  कर

 दलहन  विकास  में  वृद्धि  करने  की  योजना  बनाई  गई  ह  ।  म्रतिरिकत  क्षेत्र  कार्यक्रम  कौर
 पे  केज

 कार्यक्रम

 के  gata  1973-74 में  1.  50  लाख  लोरर  9.30  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  था  तथा  1974-75  में

 4.50  कौर  26.  70  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  था  ।.

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  15  लाख  हेक्टेयर  के  क्षेत्र  को  अतिरिक्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  शौर

 70  लाख  हेक्टयर  के  क्षत्र  को  पैकेज  कार्यक्रम  के
 भ्रंतंगंत  पूरा  करने  का  उद्देश्य  है

 ।
 दलहन  विकास

 संबंध  योजना  बढ़े  हुए  उत्पादन  की  तकनीकों  को  प्रदर्शित  करती है
 ।  राशा  की  जाती  है  कि  दुलहनों

 के  विकास पर  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  माध्यम  से  प्रदर्शित  की  गई  उन्नत  तकनीकियां  wea

 क्षेत्रों  में  किसानों  द्वारा  अनुवर्ती  वर्षों  में  अपनाई  जायेंगी  ।
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 12;  19.76
 लिखित  उत्तर

 चुकंदर से  चोरी  का

 529.  सिह  चौधरी  :  क्या  ake  सिचाई  कवि  रहे  बताने  कीः  कृपा

 कि

 क्या  हमारी  भूमि  चुकन्दर  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  सिद्ध  हो  गई

 यदि  तो  चुकन्दर  से  वाणिज्यक  ara  पर  चीनी  उत्पादन  कब  तक

 रम्भ  हों

 pie  ate  सिचाई  में  उपमंत्री  प्रभु दास  जी

 चुकन्दर  से  वाणिज्यिक  अधार  पर  उत्पादन  छोटे  पैमाने  पर  पहले  ही

 शुरू  हो  चुका  है  ।

 राज्यों  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  st  स्थापना

 530.  श्री  दां कर दयाल  सिंह  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र सं क क  स्थिति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  परिषद्‌  ने
 प्रत्येक  राज्य  में

 एक
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  करने  के  लिये  सरकारें  से  सिफारिश  की  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  करने  का

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरुल  :  केद्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोर्ड  ने  पिछल  पाच  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  बिकास  प्राकषिकरण;:को  कौर  सम्पत्ति  करे  को  बकाया  राशि

 531.  श्री  सत  पाल
 क्य

 .  निर्माण कौर  mara  ग्रह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  नाम  कोटी  के  उन  लोगों  में  है  जिनकी

 ait  कर  की  बहुत  अधिक  राशि  बकाया  है  कौर  इसकी  कौर  सम्पत्ति  के  रूप  में

 दिल्ली  नगर  निगम  की  बहुत  अधिक  राशि  बकाया  है  ;

 31  1975  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्ली  नगर  निगम

 को  सम्पत्ति  कर  की  कितनी राशि  देनी थी  are  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण ने  पिछली

 बार  इसका  कब  are  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  शौर

 इस  बारे में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही की
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 January  12,  1976

 Weitten
 Answers

 निर्माण  शोर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कायें  त्री  के०  :  तथा

 (@)  (i)  दिल्ली  नगर  निगम  ने  31  1975  की  स्थिति  को  68.  86  लाख

 रुपये की  राशि  का  संपत्ति करे  के  रूप मैं  दावा  (ii)  दिल्‍ली  नगर  निगम  के

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  1972-73  से  1974-

 75  तक  की  अवधि  के  दौरान  किए  गए  कुल  भुगतान  की  राशि  1.32  लाख  पये  है

 तथा  ae  भी  केवल we  ही  सम्पत्ति के  बारे  में

 (77)  विकास  प्राधिकरण  को  बनी-बनाई  सम्पत्तियों  तथा  खाली  पड़ी

 जो  संघ के  नाम  तथा  उसके  aaa  नाम  में  उसके  कब्जे  में  के  बारे में  सम्पत्ति  करों  के

 भगतान  से  छूट  है  aaa  इस  प्रश्न
 पर

 पिछले  कुछ  संभव  से  विचार  किंग  जा  रहा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  अब  यह  स्पष्ट  कर  feat  गया  है  कि  सम्पत्ति  पर  कर

 अथव  स्थान  पर  सेवा-प्रभार  स्थानीय  निकायों  को  कु  आधार  पर  देय

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मामले  में  अगली  कार्यवाही  पर  विचार कर  रहा

 नये  बहु-प्रयोजनीय  बीज

 532.  श्री  जनार्दन  क्या  कृषि  ate  सिचाई  सकती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कासरगोड  में  एक  बहु-प्रयोजन  बीज  का  विकास

 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 site  सिचाई  मंत्रालय  में  मंत्रो
 दाह  नवाज

 :.
 नहीं  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 उसर  प्रदेश  सें  फैजाबाद  डिवीजन  में  शारदा  सहायक  महर  का  निर्माण

 533.  कार  के०  सिन्हा  क्या  कृषि  ate  सिचाई  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 वरेंगे कि कि  :

 )  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  डिवीजन  में  शारदा  सहायक  नहर  के  निर्माण  में

 ta  तक  feat  waft  हुई  ?

 नहर
 के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  कितनी  भूसि  की  सिंचाई  हो  प्यार

 उपरोक्त  नहर  केब
 बैंक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  कौर  उस  पर  पतिता

 ay  होने  का  aaa है
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 a  72100]

 हवि  wie  emt  मंत्रालय  से  उपमंत्री
 सिए

 )  :  उत्तर

 देश  के  goa  डिवीजन  में  शारदा  सहायक  परियोजना  के  अन्तर्गत  शाखा  नहर  प्रणालियों

 तथा  उन  पर  हुई  प्रगति  निम्न  प्रकार  है
 :--

 प्रतिशत

 (1)  दरिया बाद  शाखा  ate  बाराबंकी  शाखा  प्रणालियां  60

 (2)  सुलतानपुर  शाखा  प्रणाली  e  50

 (3)  हैदरगढ़  शाखा  प्रणाली  चक  25

 क  8 )  पूर्वाभास  प्र  गाली

 लगभग  7'95  लख  हृदय tara

 र  प्रणालियों  के  1982  क  पुग  होने  की  सम्भावना  नहरों  की

 अभिनीत  लागत  43  करोड़  पये  के  लगभग

 वसूल  किये  गये  खाद्यान्न  की  मात्रा  तथा  चावल  कौर  गेहूं  का  मूल्य

 534.  थ्रो  सी०  के०  चर्द्रप्पन  क्या  ela  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकार  ने  देश  में  अब  तक  कुल  कितना  खाद्यान्न  वसूल  किया है

 सरकार  ने  उत्पादकों  को  चावल  कौर  tg  के  लिए  क्या  मूल्य  अदा  किया  है

 सरकार  इन्हें  उपभोक् ताम्र ों  को  किस  मूल्य  ot  बेच  रही है  ;  श्री

 खले  बाजार
 में  चावल  कौर  के  मूल्य  क्या-क्या

 fa  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  .  श्रण्णासाहिब  पी०

 के  विपणन  मौसम  के  दौरान
 आप्त  सरट  के  अनुसार  1975-76  9-1-1976

 तक  69'1  लख  मीटरी  टन  चावल  कौर  मोटे  ताजों  की  अधिप्राप्ति  की  जा  चुकी

 थी  |

 a
 ~

 सरकार  काश्तकारों  धान  wit  गेहूं  खरीद  रही  धान  की  विभिन्न

 किस्मों
 के

 लिए  74.00  स०  रोक  110.00  पये  प्रति  के  बींच  मलय  दिंथा जा जा

 रहा  है  जबकि  किस्मों  का  गेहूं  105.  00  रुपये  प्रति  क्विंटल  पर  खरीदा  जा  रहा

 र  दो  विवरण  (1  ate  2)  संलग्न  है ं।

 [vara  में  रखी  देखिए
 संख्या  एल०
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 चीनी  तथा  ag  क  पह  पुन दि धार  के  लिये  श्रण्यावेदन

 535.
 श्री  पी०  नरसिम्हा

 कया  कृषि  ate  सिचाई  at  ag  बताने कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बड़ी  संख्या  में  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  चीनी  के

 faa  श्रुति  लेवी  मूल्य  पर  पुर्नविचार  करने  और  गन्ने  का  न्यूनतम  .  मूल्य  निर्धारित  करने  की

 मांग  की  गई  है  ;  कौर

 '
 उन  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 कृषि  ait  स्थाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  सही

 है  कि  लेवी
 चीनी

 के  मुख्य  ak  गन्ने  के  अधिसूचित  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  के  विरुद्ध

 वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 चीनीਂ  की  उपलब्धि  के  वास्तविक  waft  शादी  के  rex  पर  आवश्यक

 वस्तु .
 1955  की  धारा  3(  3a)  के  उपबन्धों के  अनुसार  75  में  1974-

 76  में  उत्पादित  लेवी  चीनी  के  मुल्य  निर्धारित  किए  गए  1975-76  में  उत्पादित

 लेवी  चीनी  के  1974-75  मौसम  के  लिए  जुलाई  1975 में  निर्धारित  स्तर  पर  ही

 प्र धि सुचित  किए  गये  हैं  कौर  इस  मामले  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 सरकार  1975-76  मौसम  के  लिए  अधिसूचित  सांविधिक  न्यूनतम  मुख्य  के

 करने  का  नहीं  है  समूची  safes  स्थिति  और  काफी  खपत  वालों

 सभी  आवश्यक  जिंसों  के  मुख्य  बढ़ने  से  रोकने के  बारे  में  सरकार  के  निश्चय  को  ध्यान  में

 रख  कर  निर्धारित  कपि  गया  आंशिक  नियंत्रण  की  चल  रही  नीति  के

 फैक्ट्रियां  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  सामान्यतया  wa  का  अधिक  मृत्य  देती
 हैं  ।

 Kalidas  Festival  in  Ujjain

 36.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Education,  Sociak
 Welfare  and  Culture  be  pleascd  to  state

 (a)  whether  Kalidas  fc  stival  is  celebrated  ir  Ujjeir  (Mech ye  Predesh)  every  year5

 (b)  ifso,the  amount  given  by  the  Central  Goverr  ment  for  the  purpose  durir  g  1973-745.
 1974-75  and  upto  the  end  of  1975  separately;

 (c)  whether  the  wotk  in  this  regard  is  executed  throvgh  ter  and

 (6)  if  so,  whether  Government  have  received  complair  ts  of  irre  gweritns  ccm  mitted  in
 this  regard  during.

 the  above  mentioned  period:

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in.
 the  Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  amount  sanctioned.by  the.Cer  tral  Gover  mer  t  fc  ithe  pu  rpcee  were  as  follcws

 Rs.

 हि 429,000

 1974-75  25,000

 1975-76  25,000

 (c)ard(d).  The  State  Goverr  mert  hes  been  requested  to  furnish  the  required  ir-

 formation  and  the  same  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabhain  due  course.
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 जनवरी  12,  1976  लिखित  उत्तर

 फरक्का  ate  स  oat  को  छोडा  जाना

 537-  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  सचिवों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (*)  वर्षाऋतु  के  दौरान  ait  वर्षा  ऋतु  के  बाद  प्रतिदिन  फरक्का बांध  से  हुगली

 नदी  के  लिए  '  कितना  पानी  छोड़ा  गया ;

 न्र्ग्ा क्या  इससे  कलकत्ता  पत्तन  की  नोगम्यता  में  सूधार  gal  ग्रोवर Ne

 )  यदि  तो  कितना ?

 कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (att

 नाथ
 :.

 1975  की

 मानसून
 के  दौरान

 .  इनके  पश्चात्‌
 बाज  से  पोषक  नहर  की  जल  ले  जाने  की

 पूर्ण  क्षमता  में  प्रतिदिन  छोड़ा

 शौर  कलकत्ता  पत्तन  के  लिए
 हुगली

 को  में  सुधार  के  बारे  में

 पक्के  तौर  पर  मूल्यांकन  बता  सकना  प्रभी  सम्भव  नहीं  है  ।

 को

 538.  श्री  रोनेन  कया  कृषि  we  सिचाई  seal  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76  में  खाद्यान्न  की  वसूलो  का  लक्ष्य  क्या  इसमें  से  कितनी

 खाद्यान्न  की  वसूली  देश  में  की  जायेगी  ate  कितना  विदेशों  से  आयात  किया

 उत्पादकों  कौर  उपभोक्ताओं  a  हित  में  खाद्यान्नों  का  न्यूनतम  मूल्य  बढ़ाने  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रर्णासाहिब  पी०

 देश  के  geet  खयालों  की  अधिप्राप्ति  का  लक्ष्य  101:  लाख  मीटरी  टन  निर्धारित  किया  गया

 जिसमें  रबी  विपणन  मौसम  1975-76  )  के  दौरान  गेहूं
 का  55  लाख

 मीटरी  टन

 शर  खरीफ  विपणन  मौसम  1975-76  )  के  दौरान  चावल  का  46

 लाख  मीटरी  टन  लक्ष्य  शामिल  खा धान नों  के  mata  कां  कोई  भी  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं

 किया गया  है  ।

 खाद्यान्नों  के  अधिप्राप्ति  मलय  निर्धारित  करते  समय  सरकार  उत्पादकों  तथा

 उपभोक्ताओं &  हितों  का  पुरा  ध्यान  रखती  किसानों  के  हितो  की  करने  के

 जहां  कहीं  आवश्यक  होता  श्घिप्राप्ति मूल्य  पर  सामान्य  '  मूल्य  :
 दाने  करने  के  लिए

 काफी  प्रबन्ध  भी  किए  गए
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 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 प्राधिकरण जल  (ETT  निवारण  तथा  1975,  दिल्‍ली  बिकास

 निर्माणों  को  1975  अर  उत्तर  प्रदेश  संम्पत्ति  कर  ait

 1975  | पर  अस्थाई  संशोधन

 निर्माण  att  maa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  मैं

 निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :

 (1)  जल  निवारण  तथा  1974  की  धारा  63  की

 उपधारा  (3)  के  watt  जल  निवारण  तथा

 1975  तथा  श्ंप्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  27

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्र धि सुचना

 संख्या  सा०  सां ०

 fio  मैं  श्रकाशित  हुए  थे

 [  थाली  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  Ugo

 (2)  दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  58  के  श्रन्तगंत  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  निर्माणों  को  1975  तथा

 श्रंप्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  1975  के  भारत के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  aro  ato  fro  2385  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०

 (3)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गेई  दिनांक

 30  1975  की  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित

 संविधान  के  श्रनुच्छद  213  (2)  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  सम्पत्ति

 पर  सीमा  पर  अ्रस्यावी  संशोधन  Weare,  1975

 (1975  का  उत्तर  प्रदेश  अध्यादेश  39)  जो  उत्तर  प्रदेश  के  राज्य

 पल  द्वारा  29  1975  को  प्रख्यापित  क्रिया  गया  की  एक

 प्रति  तथा  एक  ज्ञापन  जिसमें  श्रच्यादेश  जारी  fea  बनी  की  परिस्थितियां

 स्पष्ट  की  गयी  हैं  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी

 वक्फ  जांच  समिति  का  श्रेन्तरिम  wrasse  वस्तु  श्रीनिवास  1955  %

 rata  उतर  प्रदेश  गन्ना  तथा  ऋप  को

 अ्रब्यादेश  1975  ae  चता  उद्योग  विकास  परिषद्‌  का  वर्ष  1974-75  का  प्रतिवेदन
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 सा  फ्ल  पर  ta  गये  पल् दोष  22,  1897
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 कृषि  कौर  fears  मंनार  में  साख्य  त्र  (att  शाह  नकार  |  हि  नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हु  :

 (1)  वक्फ  जांच  समिति  के  wafer  प्रति
 दन  1973  को

 एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 10071/76}

 (2)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  arm  3  को  उपधारा  (6)  के

 aaa  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  परं प्रे जी  की

 एक  प्रति

 war  संशोधन  1975  दिनांक  12

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्र धि सूचना  संख्या  सा०  ato  fro

 492  (=)  में  प्रकाशित  हुमा
 था

 गन्ना  )  दूसरा  संशोधन  1975  जो  दिनांक  27

 1975  के  भारत  के  राज पन्न  में  प्रधिसुच्षना  संख्या  सा०  ato

 fro  542  में  प्रकाशित  gar

 चीनी  1975-76  के  उत्पादन  के  लिये  मूल्य

 1975 जो  दिनांक  29  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सुचना  संख्या  aro  सा  नि०  571  में  प्रकाशित  gar  ary

 मसें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  ao  10072/76]

 (3)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक

 30  1975  की  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ

 पठित  संविधान के  अनुच्छेद  213.  (2)  के  उपबन्धों  के  aha

 उत्तरप्रदेश  गल्ला  तथा  ऋप  का
 )

 1975  (1975  का  उत्तर  प्रदेश  भ्रघ्यादेश  संख्या  25)  तथा

 झंप्रेजी  कीं  एक  प्रति  जो  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  17

 1975  को  ब्रड्बापित  किया  गया  लथा  एक  ज्ञापन  जिसमें

 भ्रघ्यादेश  जारी  जाने  की  परिस्थितियां  स्वप्न  की  गई  हैं

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ee  10073/76]

 (4)  उद्योग  ate  1951  की  are  7  की  उपधारा

 (4)  के  ग्रत्तगंत  चीनी  उद्योग  विकास  परिषद्‌  केवल  1974-76 के  विधिक

 प्रतिवेदन
 अंग्रेजी  संस्करण

 की  प्रति  ।

 स  देखिए  संख्या  ठीक  10074  76].
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 केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  संशोधन  ]  1976

 राजस्व  सनौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रगव  कुमार  मैं  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  तथा  लवण  भ्राधनयम  1944  की  घारा  38  के  अंतगर्त  केन्द्रीय  उत्पाद-शल्क

 संशोधन )  1976  cat  aaa  संस्करण )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 g
 | q  जो  दिनांक  3  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र घि सुचना  संख्या  सा०  ato  fro  16

 में  प्रकाशित  हुये थे  ।  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 —

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eo  10075/76]

 खाद्य  निगम  1964  तथा  अ्रावश्यक  वस्तु  1965  के  अंतगर्त

 केन्द्रीय  भाण्डागारण  निगम  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  के  1974-75  तथा  1972-73

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  won  साहब  पी०  शिन्दे  में  निम्न

 लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  खाद्य  निगम  1954  की  धारा  44  की  उपधारा  (3)  के
 अ्रन्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति

 6 खाद्य  निगम  1976  जो  दिनांक 6

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  Riggs  Glo  सां०  fro  486

 में  प्रकाशित  gt  थे  ।

 खाद्य  निगम  नियम  1976  जो  दिनांक  24

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रधिंसुचना  संख्या  सा०  सा०  fro  538(5)

 में  प्रकाशित  gt  थे  |

 [weatsa  मं  रखा  न्याय  देखिये  संध्या  एल०  ZYo  10076/76]

 (2)
 अवश्यक  वस्तु  1966  की  धारा  3  कीं  उपधारा  (6)  के  ग्रत्तगत

 निम्नलिखित
 अधिसूचनाओं

 तथा  aastt  की  एक-एक  प्रति  :--

 |  )  गुजरात  तथा  दादरा  कौर  नागर  हवेली  चावल  कौर  धान

 ले  जाने पर  संशोधन  1975  जो  दिनांक  26

 1975  के  भारत  .  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  सां०  नि०  2580

 में  प्रकाशित  दरा  था  |

 aro  सां०  नि०  2581  जो  दिनांक  26  Waa,  1975  के  भारत  के  राजपत्र

 प्रकाशित  ्र  था  जिसके  द्वारा  दिनाक  3  1969  की  अधिसूचना

 संख्या  स।०  ao  नि०  1103  में  प्रकाशित  बेलन  मिल  गेहूं  उत्पाद

 मूल्य  नियंत्रण  1969,  को  we  किया  गयां  ।

 प्रियाल में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10077/76]



 जनवरी
 जनवरी  12,  11!
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 सभा  पटल  MR  रखे  पत

 we  — ~

 भाण्डागारण  निगम  1962  की  are  31  की  उपधारा
 (11)  के

 अन्तर्गत  केन्द्रीय  ashe  निगम-के  वर्ष  1974-76  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  मंप्रेज़ी
 .  at  एक  लेखा परीक्षित  लेखे  त

 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 7

 |  ध

 \

 ne

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10078/76]

 थ  खाद्य  निगम  घास  36  उपधारा (  ग  के  अन्तरगत

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  वर्ष  1972-72  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ने खा परीक्षित  लेखे  ।

 रखा  गधा ॥  देखिये  संख्या  एल०  eto  10079/76]

 उभरा  तिक्त रा  संशोधन  प्रदेश  1976,  प्र  योग  निगम

 गोपाल  के  वर्ष  1972-73  के  वधिक  Wasa.  पटल  र. रुबने में हुये में  हुये

 र प्रलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  वार्षिक  प्रतिवेदन

 कृषि  we  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभास  १  पत्र ैं

 कत सभा  पटल  रखता  हूं
 ह

 1)  आवश्यक  वस्तु  1956  की  धारा  3  की  उपधारा
 है

 )  के  अ्रन्तर्गत

 बे्रक  )  तीसरा  संशोधन  1975  तथा  erst

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  8  1976  के  भारत  कैःराजपत्र मे  अधिसूचना

 संख्या  सा०  स०  fro  486(  में  प्रकाशित  हम्ना  था  ।

 [wears  में  रखा  गया  ।  दखिये  den  एल०  lo  10080/76]

 |  1972-73  के (2)  मध्य  प्रदेश  में  क़षि-उद्योग  निगम  भोपाल  के

 *+व्षिक  प्रतिवेदन  सभा  पटले पर  रख  ने  में  हुयेਂ  बिलम्ब  के  कार फा  - बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  wast  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10081/76]

 (3)  कम्पनी  1956
 की  '

 धारा  की  उपधारा  (1)  के

 ....  झन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदकों  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  सं

 एक  प्रति  :---

 pac) agi at faa

 की

 )  केरल  कृषि-उद्योग  निगम  का  qs

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखे

 तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  व

 ्

 (a)  कर्नाटक  कृषि-उद्योग  निगम
 बंगलौर

 qq  1973-74

 का  बारीक  aarrafata ~ Come Cree  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक  शौर

 ्

 महालेखापरीक्षक
 की

 टिप्पणियां ।
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 aor  area  पी०

 गुजरात  sf  उद्योग  अहमदाबाद  का  at  1973-74  का

 aries  लेखापरीक्षित  लेखे  तथाਂ  उन  पर  नियंत्रक  ग्रोवर

 लेखा  परीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  को
 सभा  पटल  पर  रखने में  हुये

 बिलम्ब
 के  करण  बताने  वाला एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा
 देखिए  संख्या  cao  ठी०

 1008.2/76]

 वार्षिक  प्रतिवेदन तथा  श्रधिसुचमायें

 शिक्षा  समाज  कियोस्क  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग
 में  उपमंत्री

 डी०
 पी०  यादव  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  निम्नलिखित  निवेदनों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  का  at  1973-74  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  |

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर का  वर्ष  1974-76 का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  |

 में  रखा  गया
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  10083/76]

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  का  वर्ष  1974-76  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  |

 [  प्र् यालय  में  रखा  3.0  देखिये  संख्या  एल०  cto  10084/76]

 (7)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  का  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक

 ब्र ति वंदन  |

 [aaa Tet में  रखा  गया  देखिये  संख्या  wae  दी०  10085/76]

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  का  वर्ष  1974-76  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  उक्त  (1)  में  उल्लिखित  yfaaeat  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुये

 बिलम्ब  के  का  रण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 प्रियाल  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10086/76]

 (3)  निम्नलिखित  sfeaaat  तथा  की  एक-एक  प्रति

 तकनीकी  श्रध्याफक  प्रशिक्षण  संस्थान  क्षेत्र )  कलकत्ता का  वक

 1974-76  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 9९)



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न पौष  22,
 1897

 तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  संस्थान  क्षेत्र  )  चण्डीगढ़  का  वर्ष  1974-

 76  को  वाचिक  प्रतिवेदन  |

 तकनीकी  अ्रध्यापक  प्रशिक्षण  संस्थान  मद्रास  का  वर्ष

 1974-76  का  ava  प्रतिवेदन  |

 तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  संस्थान  भोपाल  का  वर्ष

 1974-76  विधिक  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  fe  10087,  76|

 (4)
 नेशनल  इन्स्टीट्यूट  साफ  mrad st  एड  फोर्स  रांची  के  वर्ष  1974-

 76  के  वाचिक  प्रतिवेदन  अरगजी  की  एक  प्रति  ।

 प्रियाल  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  टी०  10088/76]

 (5)  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 है  1 ivJvd भारतीय  खान
 धनबाद

 का  वर्ष  973-74  का  वार्षिक

 वेदन  ।

 be  $44  75  का  वार्षिक
 भारतीय  खान  विद्यालय  धनबाद  का  वर्ष

 1

 प्रतिवेदन  |

 (6)  उपस्थित  में
 उल्लिखित  प्रतिवेदन

 को
 सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ।

 ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10089/76]

 (7)  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  रंगरेजी  की  एक-एक  प्रति  ——

 भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  कॉ  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन ।

 भारतीय  प्रबन्ध  कलकत्ता  का  वर्ष  1974-75  का  बिक

 वेदन  |

 भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  का  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक

 बदन  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  10090/76]

 (8)  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  बम्बई  के  वर्ष  1974-75

 के  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  wat  की  एक  प्रति  ।

 [wears  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  टी०  10091/76]
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 डी०  पी०  यादव  |

 (9)  विक्टोरिया  मेमोरियल  कलकत्ता  के  न्यास धारियों  की  कार्यकारी  समिति

 के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक  wfrtar  तथा  भ्रंप्रेजी  की  एक

 प्रति

 [awearetq  में  रखा  देखिये  संख्या  eto  10092/76]

 (10)  विश्वविद्यालय  अनुदान  प्रयोग
 1956

 की
 धारा  25

 की
 उपधारा

 (3)  के  निम्नलखित  श्रधिसुचनाश्रों  तथा  अंग्रेजी  की

 की  एक-एक  ।

 विश्वविद्यालय अनु  आयोग  की  सेवा  निवृत्ति  तथा  सेवा

 की  संशोधन  1975 जो  दिनांक  20  1975  के  भारत

 के  में  अधिसूचना संख्या  aro  ato  fro  2417  में  प्रकाशित gt  थे  ।

 विश्वविद्यालय  अ्रतुदान  ऑ्रायीग  की  सेवा  कीं

 संशोधन )  1975  जो  दिनांक  11  1975  के  भारत  के

 पत्र  में  प्र धि सुचना  संख्या  aro  ato  fro  2521  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  10093/76]

 (11)  संगीत  नाटक  नई  के  वर्ष  1973-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  eto  10094/76]

 (12)  ललित  कला  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1973-74 के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  eto  10095/76]

 (13)  सलारजंग  हैदराबाद  के  वर्ष  1974-75  के  विधिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  |

 rr में  रखा  गया  |
 देखिये

 संख्या  पल  ध  cl  ०  10096/76]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से
 प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  सुचना

 सभा को  देनी  है  :

 लोक  सभा  को  यह  सुचित  करना  है  कि  राज्य  सभा  ने  8

 1976  की  हुई  अपनी  बैठक  में  बाल  दत्तक  ग्रहण  1972  सम्बन्धी
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 जनवरी  12,  1976  प्राक्कलन  समिति

 दोनों  सभाओं  की  aaa  समिति
 के

 प्रतिवेदन  को
 प्रस्तुत  किये  जाने  के  सम्बन्ध

 में  निम्न  प्रस्ताव  स्वीकृत
 किया  है  :--

 कि  बाल  दत्तक  ग्रहण  1972  सम्बन्धी  दोनों  संभागों  की  तुरन्त  संयुक्त

 समिति का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समंय  राज्य  सभा  के

 सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  ate  बड़ा  दिया  जाये  ।
 '

 oe  ae  me  ats  oe

 सदस्य  को  परोल  पर  रिहाई

 RELEASE  ON  PAROLE  OF  MEMBER

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  मझे  ar  सेन्ट्रल  नई  दिल्‍ली  से  प्राप्त  दिनांक  10

 1976  के  निम्नलिखित॑  पंत्र  की  सूचना  देनी  है  ——

 आपको  सूचना  देनी  है  कि  श्रीमती  गायत्री  संसद्  सदस्य  को  वित्त  मंत्रालय

 झादेश  संख्या  यू०  दिनांक  9-1-1976  के

 9-1-76  से  दो  महीने  की  afr  के  लिये  जैरोल  पर  रिहा  कर  दिया

 गया  है  ।'

 te ee  re  me  come

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 185  वाँ प्रतिवेदन

 श्र  एवं०  एन०  मूवी  BAL-14)  :  मैं  अ्र/पुति  faara-—aredia  एजेटों  का

 कमीशन  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियंत्रक  श्र  ws  लेखापरीक्षक  के  व्यै  1972-73  के

 संघ  सरकार  के  पैरा  42  पर  लोक  लेखा  समिति  के  160%  प्रतिवेदन  में  दी  गई

 सिफ़ारिशों  पर  सरकर  द्वारा  की  गई  क.यंवाही
 केस नाक  al  रे  में  समिति  issat  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता  हुं  ।

 प्राक्कलन  समिति

 ह  #4  शह (1  A
 ESTI  vi  MATES  COM.  WALL MIT  TEE

 83a  प्रतिवेदन

 श्री  कार  के०  सिन्हा  मैं  स्वास्थ्य  नड़ अ्रोर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय

 —Hatlg  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  पर  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी

 गई  सिफारिशों  पर  सरक।र  द्वारा  की  गयी  कोताही  के  बारे  में  saat  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।
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 Statement  re,  Helicopter  Accident  January  12,  1976
 in  the  Bombay  High

 भ्रधोनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLATURE

 1sat  प्रतिवेदन

 डा०  कलास  afer)  :  मैं  भ्रवीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का

 वेदन
 प्रस्तुत

 करता  हुं  ।

 लिली

 सरकारो  श्राववासनों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 13at  प्रतिवेदन

 श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  :  मैं  सरकारी  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 JOINT  COMMITTEE  ON  OFFICES  OF  PROFIT

 15at  और  16at  प्रतिवेदन

 श्री  पट्टा भि राम  राव  :  मैं  लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  समिति  i  sat

 mt  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  न्
 हूँ ।

 बम्बई  हाई  में  हेलिकॉप्टर  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  HELICOPTER  ACCIDENT  IN  THE  BOMBAY  HIGH

 पेट्रोलियम  मंत्री  केशव  देव  मालवीय  मैं  गहरे  दुख  के  साथ  दिनांक

 9  1976  को  अपराह्न  में  घटी  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  रखना  वक्तव्य  देना  चाहता हूं  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  बम्बई  हाई  क्षेत्र  में

 लियम  की  खोज  करता  रहा है  ।  अपनी  रिंग  सागर  सम्राट  के  भ्र ति रिक्त  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गैस  प्रयोग  ने  दो  हैनन  मंगला  कौर  डालमेहोय  को  भाड़े  पर  लिया  है  ।  रिगों  पर  निर्धारित

 डयूटी  बदलने  पर  चालकों  को  रिणों  से  लाने  तथा  वहां  पहुंचाने  का  कार्य  भारतीय  वाय  सेना  द्वारा

 दी  गई  हेलिकॉप्टर  से  किया  जाता  है  ।

 9  जनवरी  को  एक  हेलिकॉप्टर  aaa  मंगनस  रिंग  पर  उतरा  श्र  ड्यूटी  पर  ताने  वालें

 चालक  के  उतारने  के
 पश्चात्‌  हैलीकाप्टर  डालमेहोय रिंग A  रिंग  की  कौर  उड़  गया  झ्र ौर  वहां  से  6  व्य  fic  य
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 पौष
 22,1897  बम्बई  हाई  में  हेलिकॉप्टर  दुबारा

 के
 बारे  में

 वक्तव्य

 ae  eemmnad

 को  लिया  कौर  ड्यूटी  समाप्त  कर  के  जाने  वाले  चालक  को  लेने  के  लिये  लगभग  15.  32  बजे  है कुन

 ट  रिंग  की  शोर  वापस  लौटते  समय  हेलिकॉप्टर  का  टेल-रोटी  ब्यान  पोत  के  किसी  भागय  के

 साथ  टकरा  गया  शौर  भाग  लग  जेसे  ही  हेलिकॉप्टर  saris  पर  उतरा  तो  एक  विस्फोट  हुआ  ।

 हेलिकॉप्टर  का  जिसे  मामूली  चोटें  बाहर  बच  निकला  ।  6  यात्नियों  में  से  श्री  माइके

 जो  कि  फ्रांस  के  नागरिक हैं  ate  शमबरगर  कम्पनी  में  कार्य  कर  रहे  भारी  सदमें  की  स्थिति

 में  हेलिकॉप्टर से  बाहर  ar  गिरे  ।  wea  पांच  यात्रियों  की  तत्काल  मृत्यु  हो  गई  ae  उनके  शव

 मिल  गये  थे  ।  मृत  व्यक्तियों में  कनाडा  का  एक  कमेंट्री  सिंगापुर  की  फर्म  का  था  जो  कि  केंद्रों

 को  मजबूत  बनाने  में  काम  पर  लगा  कौर  अन्य  चार  भारतीय  थे  जिनमें  से  एक  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  वरिष्ट  feat  ate  तीन  भारतीय  कर्मचारी  थे  जो  विदेशों  ठेकेदार

 फर्मों में  काम  करते  थे  ।

 सुचना  मिलते  ही  एक  बचाव  सहायता  पहुंचाने  वले  हेलिकॉप्टर  ने  शीघ्र  ही  उड़ान  ली  ।

 दुर्घटना  के  कारण  हैकून  मेहनत  का  हैलीपैड  प्रयोग  करने  योग्य  न  रहने  से  सहायता  पहुं  चलने

 वाला  हेलिकॉप्टर  ले-बांग  जो  कि  वहां  से  चार-पांच  मील  हूर  के  डैक  पर  उतरा  ।  एक  सप्लाई

 नाव  द्वारा  घायलों  का  ले-तरसे  पर  लाया  गया  कौर  उपचार  के  लिये  उन्हें  वायुमार्ग  से  बम्बई  लाया

 गयी ॥

 मृत  व्यक्तियों  के  शव  बम्बई  लाये  गये  ae  सम्बन्धित  जिसमें  मृत  व्यक्ति  पहले  काम

 करते  के  प्रतिनिधियों  को  सौंप  दिये  गये  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  वरिष्ट  fax

 श्री  रामपाल  का  शव  हवाई  जहाज से  नई  दिल्‍ली  लाया  गया  ate  सड़क  मार्ग  से  उनके  भ्र पने  शहर

 होशियारपुर  ले  जाया  गया  ।  तेल  तथा  प्रकृतिक  ta  आयोग  ने  दाह संस्कार  आदि  के  लिये

 व्यवस्था  को  |  तत्कालिक  व्यय  को  पुरा  करने  के  नकद  सहायता  के  अतिरिक्त  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  एक  बीमा  योजना  के  प्रस्तुत  श्री  राम  पाल  के  को  एक  लाख

 रुपये  की  राशि  देगा  ।

 दुर्घटना  की  सूचना  मिलते  ही  मैं  शनिवार  को  बम्बई  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 के
 mene  भी

 वहां  पहुंचे  थे
 alc  शवों  के  निपटान  कौर  सत्य  जो  इस  सम्बन्ध  में  करने

 आवश्यक के  बारे  में  प्रावश्यक  cong किये  गये  ।  श्री  माइके  फ्रेंच  नागरिक  का

 केकी  अस्पताल में  उपचार  हो  रहा  है  वे  पूरी  तरह  खतरे  से  बाहर  हैं  ।  चूंकि कल

 को  जले  हुये  हैलीपैड को  वहां  से  हटाना  था  इसलिये  इस  समय हम  में  से  किसी के  लिये  भी  है कुन

 मेहनत  परप पड़ें चता  परिवारिक  ही  समझा  गया  ।  हैकर्स  मैगनस  व्यसन  प्रोत  के  साथ  सामान्य  खुदाई

 काय  कौर  संचार  के  लिये  सभी  वैकल्पिक  व्यवस्था यें  की  गई  हैं  शौर  इस  समय  है कुन  मंगला  द्वारा

 खोदे गये  कुएं  की  जांच  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रही  है  ।

 वायुसेना  अधिकारियों  द्वारा  प्रजाति  जांच  की  जायेगी  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को

 आवश्यक  समझी  जाने  वाली  अतिरिक्त  सुरक्षा  सावधानियों  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  at  सलाह

 दी  गई  है
 ।

 me  et  et

 95



 Statement  re:  Unit  Trust  India  Pausa  22,  1897  (Saka)

 (Amendment)  Ordinance,  1975

 श्रतुदानों  की  wages
 माँगे  1975-76

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  1975-76

 LWAYS,
 1975-76

 रेल
 मंत्रालय  की  अनुपूरक  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगे

 प्रस्तुत  की  गई
 :

 निਂ

 माग  मांग का  नाम  राशि

 सख्या

 |  RN  PEED  +  पहवा  लि  पाए पटी  TN  NS  लिका मना

 पये

 3,000 15  चालू  लाइन  कार्य
 आरक्षित  निधि  तथा  विकास

 निधि

 ee  ed  ee

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  विधेयक

 UNIT  TRUST  OF  INDIA  (AMENDMENT)  BILL.

 बींस  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री  सुशीला  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 कि

 तीय  यूनिट  ट्रस्ट
 1963  का  शर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक
 को  स्थापित  करने

 की  श्रीमती दीਂ  जायें  ।

 झष्यक्ष  महोदय  प्रश्न  है

 ‘fe  भारतीय  पनीर  zee  1963  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  Motion  was  adopted

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करती  हुं  ।

 ee my  ee

 भारतीय  युनिट  zee
 )

 1975

 के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  UNIT  TRUST  OF  INDIA  (  AMENDMENT)  ORDINANCE
 I

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :
 मैं  लोक  सभा  के  तथा

 कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों
 के

 नियम  71(1)  के
 भ्रन्तगंत  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट

 1975  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये  जान ेके  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण

 तथा  wast  संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 ee  ey
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 जनवरी  12,  1976  तस्कर  रोक  विदेशी  मुद्रा  छल  साधक
 विधेयक तगाना

 may  att  धन  स्वेच्छया  प्रकटन  विधेयक

 VOLUNTARY  DISCLOSURE  OF  INCOMEAND  WEALTH  BILL

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  राय

 कौर  धन  के  स्वेच्छया  प्रकटन  के  लिये  तथा  उससे  सम्बन्धित  पया  उससे  श्रानषंगिक  विषयों  के  लिये

 उपबन्ध  करने  वाले  faqag  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रीमती  दी  जाये  ।

 श्रेय  महोदय  प्रश्न यह  है

 qa  att  धन  के  स्वेच्छया  प्रकटन  के  लिए  ग्रोवर  उससे  संबंधी  या  उसके

 झानुष॑गिक  विषयों  के  उपबन्ध  करने  वाले  सीधे  सक at  को
 पुरः  स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ० 1 अ

 प्रस्ताव  eget  नपा  ।

 The  Motion  adop

 at  ama  कुमार  मर्दानी  मैं  विधेयक  पर:स्थेपित  करता  हूं

 प्राय  कौर  धन  स्वेच्छा  प्रकटन  1975  शौर  भ्र ौर  घन  स्वेच्छा  प्रकटन

 )  1975 के  बारे  में  विवरण

 STATEMENT
 RE

 VOLUNTARY  DISCLOSURE  OF  INCOME  AND
 WEALTH  ORDIN.  E,  1975 AND  VOLUNTARY  DISCLOSURE  OF  INCOME
 AND  WEALTH  (A  NDMENT)  ORDINANCE,  1975.

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sat  Wa  कुमार  Aa At )
 मैं  प्राय  Wit  धन  स्वेच्छया

 प्रकटन  1975  तथा  राय  त्र  धन  स्वेच्छया  प्रकटन  1975  द्वारा

 त  विधान  बनाये  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  wast

 संस्करण )
 सभा  पटल  पर  रखता  जसा  कि  लोक  सभा  के  तथा  काय-संचालन  सम्बन्धी

 नियमों के  नियम  71(1)  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  है
 ।

 oe  at  re  eee

 तस्कर  कौर  विदेशी  मुद्रा  साध क  विधेयक

 SMUG ;GLERS  AND  FOREIGN  EXCHANGE  MANIPULATIONS  FORFEI-
 TURE  OF  PROPERTY  .BILL

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रथम  कुमार  मुखर्जी  )
 मैं  प्रस्ताव  करता ह  कि  तस्करों

 प्रौढ़  विदेशी  मुद्रा  छल  साधकों  की  अवध  रूप  में  जीत  सम्पत्ति  के  समीकरण  के  लिये  श्र  उससे

 सम्बन्धित  या  उसके  aration  विषयों  के  लिये  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति दी
 r  जायें  ।
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 Saleg
 Promotion

 Employees  (Conditiong  of  Service)  Bill

 ee  ee ee,
 January  12,

 1976 neem

 अझष्यंका  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 तस्करों  और  विदेशी  मुद्रा  छल साधकों  की  wae  रूप  से  श्रीजीत  सम्पत्ति  के  समीकरण

 के  लिये
 at  उससे  सम्बन्धित  या  उसके

 आनुषंगिक  विषयों  के  लिये  उपबन्ध

 करने
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति दी
 े

 प्रस्ताव  स्वीकृत  get  ।

 The  motion  was  adopted

 श्री  प्रणव  कुमार  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  wear  हुं  ।

 -

 तस्कर  कौर  विदेशी  मुद्दा  छल साधक  समपुरण )  1975  के  वारे

 Statement  Re.  Smugglers  and  Foreiga  Exchange’  Manipulators  (Forfeiture  of

 property  Ordinance,  1975.

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  :  प्रस्ताव  करता हूं  कि  तस्कर

 और  विदेशी  मुद्रा  छलसाधक  1975  द्वारा
 तुरन्त  विधान

 बनाये

 जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  सभा  पटल  पर

 रखता  जेसा  कि  लोक  सभा  के  afar  तथा  कायम-संचालन  सम्बन्धी  नियम के  नियम  71(1)

 के  wera  अपेक्षित  है  ।.

 विक्रय  dada  कर्मचारी  को  faqar—arer

 SALES
 PROMOTION

 EMPLOYEES  (CONDITIONS  OF
 SERVICE)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब सभा  9  1976  को  श्री  के०  बी०  रघुनाथ  रेड्डी  द्वारा

 पेश  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  amt  विचार  ग्र्थात ई  —

 कतिपय  स्थानों  में  विक्  संवर्धन  कर्मचारियों  की  सेवा  की  कतिपय  शर्तों  को

 विनियमित  करने  वालें  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप

 विचार  किया  जाये  ।''

 Shri  Ram  Singh  Bhai  Indore):  I  welcome  this  Bill  as  the  workmen  engaged  in  the  job

 Minister  towards  certain  drawbacks  in  the  Bill.
 are  freely  being  exploited  by  their  employers.  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.

 This  Bill  has  been  brought  after  a  long  time,  even  then  it  has  been  left  on  the  States  to

 implement  it  from  different  dates.  I  can  say  from  my  personal  experience  that  scmetimes
 States  take  years  to  fix  an  effective  date.  Moreover  the  limit  of  the  salary  fixed  at  Rs.  750  is

 very  much  on  the  low  side.  Even  in  the  Payment  of  Wages  Act  the  limit  is  Rs.  1000/-.  This
 Bill  should  be  implemented  from  the  same  date  throughout the  country  and  the  limit  cf  Rs.

 750  be  raised  to  Rs.  1000/-.  Under  the  Workmen  Compensation  Act  the  families  of  deceased
 are  not  being  benefitted  as  the  limit  imposed  is  Rs.  500/-.  I  hope  ycu  would  re-ccnsider  and

 raise  the  limit  to  Rs.  1000/-.
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 दोष  22,  1897

 ननामा
 fant  पंजे  की  विधेयक

 श्रीमती  रोजा  tats  :  खेद  को  बात  है  कि  मेडिकल  वर्षों  से

 मांग  करते  रहे  हैं  परन्तु  स्वतन्त्रता  के  28  वब  पश्चात्‌  भी  .  उन्हें  संरक्षण  दिया  जा  रहा  wa

 आपने  जो  जितेक  प्रस्तुत  है  इसमें  20  प्रतिशत
 करें  वारी

 भी  लाभान्वित  नहीं  हो  पाते  ।

 यदि  ग्राहकों  उ  ie  वास्तविक  वेतनमानों  का  पता  होता  तो  श्राप  ऐसी  सीमा  निर्धारित  a  करते  |

 देश  में  लगभग  20,000  मेडिकल  रिप्रेजन्टेटिव्ज  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  370  करोड़  का  माल

 बेचा  जाता  है  ।  ये  कम्पनियां  कम  वासियों  के  बेनामी  पर  कठिनता  से  5  प्रतिशत  व्यय-करती  हैं  ।

 ऐसो  कम्पनियों  में एक  पलकें  को  1200--1300  रुपये  प्राप्त  होते  हैं  ।  अपने  जो  750  रुपये  या

 900  रुपये  की  सोमा  निर्धारित  की  है  इफ  तो  ऐसा  लगता  है  कि  ब्राउने  कोई  हिसाब  नहीं  लगाया

 इन  लोगों  को  10-12  घंटे  काम  करना  पड़ता  है  20-25  रुपये  Wa  के  रूप  में  मिलते  हैं  ।  औषधि

 निर्माता  कम्पनियां  उनके  साथ  जे  ा  व्यवहार  करती हैं  हमने  सोचा  था  Hara  उनकी  करेंगे  ।

 अवधि  Sata  पूरा  तरह  बडी-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  हाथ  में  है  ।  लाखों  करोड़ों  ea  विज्ञापनों

 प्र  व्यय  कर तो हैं  ।  इर  प्राविधियों  को  प्रचार  प्रकार  करने  वाले  व्यक्तियों  को  5  प्रतिशत  भी  उपलब्धि

 नहीं  होती  ।  मुझे  खेद  है  कि  उनके  लिये  gre  यह  विधेयक  लाये  हैं  ।  मैं  विधेयक  का  विरोध  करती हूं  ।

 श्री  के०  गोपाल  :
 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  यह  FratH  लावा  यह  मेडिकल

 रि्रजेन्टेटिब्ज  के  मामले  पर  उच्चतम  स्पा यालय के  निर्णय  के  दों  ae  पश्चात  लाया  गया  है  ।  राज्य  सभा

 की  याचिका
 समिति  ने  इने  मामले  का  अध्ययन  किया  था  ।  मुझे  खेद  है  कि  विधेयक  जिस  रूप  में  लाया  जा

 बह  fet  के  लिये  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।  दमे  प्रोबीर  उद्योग  तक  सीमित  रखा  गया  है  ।  इसे  अन्य

 उद्योगों  पर  भो  लंग  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसरे  राज्य  सभा  में  बताया  गया  कि  इन  लोगों  को  न्याय  देने

 के  लिये  प्रद्योगिकी  विवाद  अधिनियम  में  उपयुक्त  sates  किया  जायें  ताकि

 भी  उ  उके  ग्रन्तगंत  जाय  ।  आपने  750  रुपये  को  सीमा  निर्धारित  की  इस  विधेयक  से  कठिनता  से

 25  प्रतिगत  लोग  लभान्वित  होंगे  क्योंकि  75  प्रतिशत  750  रु  ये  से  अधिक  प्राप्त कर  रहे  हैं  ।  सीमा

 हटाने
 के  लिये  मैं

 ने  संशोधन
 दिया  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  सीमा  को  हटा  दियां  जाये

 ।

 थ्रो  बायलर  रवि  मैं  थ्रो  tara  तथा  श्रीमती  देशपांडे  द्वारा  व्यक्त  विचारों

 से  प्री  तरह  सहमा  हूं  ।  यह  faata  याचिका  समिति  के  प्रतिवेदन  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 के  झुकाकर  लाया  गया  है  ।  परन्तु  इसमें  उन  दोनों  दस्तावेजों  की  भावना  निहित  नहीं  750  रुपये  की

 सीमा  का  औचित्य  क्या  है  ।  इस  fate  से  केवल  20  प्रतिशत  कमेंचारी  ही  लाभान्वित  होंगे  ।  हमने

 तस्करों  को  तो  पकड़  निया
 है  परन्तु  ately  निर्माता  कम्पनियां  प्रभी  भो  बची  हुई  हैं  ।  समद  सदस्यों  को

 दवाइयों  का  मूल्य  नहीं  देता  पड़ता  है  ।  अरन्य  लोगों  को  इसस  वास्ता  पड़ता  है  ।  यह  लोग  400  प्रतिशत

 लाभ  कमा  रहे  हैं  अ्रौर  25  प्रतिशत  केवल  विज्ञापनों  पर  व्यय  करते  इतना  लाभ  कमाने  वाला  यह

 उद्योग  झपने  20,000--25,000  करमे  वासियों  के  हितों  का  ध्यान  रख  सकता  है  उद्योग  संघ  के

 सचिव  को  qat  ara  किये  जाने  के  विरुद्ध  मैंने  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  को  लिखा  था

 परन्तु  श्रमी  कु  कार्य बाहों  नहीं  की  गई  मैं  मन्त्री  महोदय  से  सीमा  हटाने  को  निवेदन  करता  हूं  ।  इन

 लोगों  को  ग्रे  सूट  पढेने  पड़ते  हैं  ।
 झरा

 नकल  शोर  कलकत्ता  में  जीवत  निर्वाह  बढ़ा  हुमा

 लगभग  20  सदस्यों  ने  मन्त्री  महोदय  को  लिख  कर  भो  दिया  है  ।
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 नन् Sales
 Promotion  Employees  (Conditions  of  Service)  Bill  Pausa  22,  1897  (Saka)

 EA  अ  PP  Py  Ps  yA

 aft  अमृत  नाहटा
 :  मैं  सफेदपोश  श्रमिक  संघों  के  विरुद्ध  नहीं हूं

 ।  अधिकांश  ककल

 feast fzsx  कौन  हैं  ।  यह  एम०  एस०  सौ ०  बो ०  अश्व  सो ०  पास  रासायनिक  हैं  जिनमें  खरीदारों  को

 खरीद  के  लिये  तैयार  करने  को  क्षमता  है  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  यह  लोग  wera  सफल  विक्रय

 dade  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  बेकार  गर-उत्पादक  रोज॑गार  तौर  नहीं  हो  सकता  ।  एक  वस्तु  को

 सैकड़ों  नामों  से  डाक्टरों  के  पाਂ  बेचने  के  लिये  यह  एक  दूसरे  से  होड़ लेते  हैं  ।  यह  विक्रय
 ads  बहुराष्ट्रीय

 निगमों  द्वारा  निरुक्त  किये  जाते  हैं  क्योंकि  भारतीय  प्रोक्ति  उद्योग  उन्हें  नियुक्त  करने  का  भार  नहीं  सह

 सकता  ।  इनमें से
 ara  विदेशी  atte  फर्मों  के  कमेंट्री  हैं  जो  ales  सम्बन्धी  कोई  भी  aerate  नहीं

 करते  ।  इन  योग्य  युवकों को
 झ्रोषध  अ्रनुसन्ध।न  करने  के  अवसर  प्रदान  किये  जाने  चाहिये थे

 लेकिन  इनकी

 क्षमता बर्बाद  हो  रही  है
 ।

 जब  तक  इन  बहु  राष्ट्रीय  फर्मों  को  सरका
 र

 अपने  हाथ  में  नहीं  लेती  उस  समय  तक

 ये  युवक  राष्ट्र
 के

 प्रति  अपना  योगदान नहीं
 दे  सकते  ।  मैं  इस  मांग  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  कि  उन्हें

 कर्मकार  समझा  जाये  उनके  वेतन  750  रुपये  सेवाकर हर  1000  अयव  1500  रुपये  किये  जाय  |

 श्री  जोत  yer  :  मैं  श्री  अमृत  नाहटा  की  बात  सुनकर  हैरान  हूं  कि  इन  बिदेशी

 फर्मों  को  नियन्त्रण
 में

 लेने
 के  सम्बन्ध

 में  अपने  दल  के  अन्दर  बात  चलाने  कें  बजाये  वें  इन  कर्मचारियों  पर

 ही  श्राकमण कर॑  रहे  हैं  ।

 श्री  wae  नाहटा  :  मैं
 प्रकरण  नहीं  कर  रहा  |

 भी  इज़्ज़त  गुप्त
 :

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  ee  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  सुरक्षण  प्रदान

 करना  है  जिसकी  विभिन्न  श्रम  सम्बन्धी  कानूतों  में  की  गयी  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निप

 इन  केंचार्पों  के  प्रान्दोलन  के  कारण  सरकार  इस  विधेयक  को  लाई  है
 ।  सैदध/न्तिक  दृष्टि  से

 यह

 विधेयक  अच्छा  है  जिसका  कि  हम  स्वागत  करते  हैँ  ।  यदि  यह  faa
 तक

 इसी  रूप  में  पास  gat  तो  इससे

 कर्मचारी  are  दुखी  होंगे
 ।  इस  विधेयक  द्र  केवल  बड़ी  बड़ी  फर्मों  के

 कमेंचा  रियों
 को  सुरक्षण  मिलेगा  |

 जौ  कर्मचारी  750.
 से  aire  प्राप्त  करते  हैं  उन्हें

 भी
 इस  कानून  के  Mev  सुरक्षण  प्राप्त  नहीं  होगा

 |

 मुझे  सन्देह  है  कि  एकाधिकार
 प्राप्त  अवध  फर्मे  इस  बारे  में  प्रयाप्त  लौबिंग  कर  रहे  हैं  ताकि  उनके

 ग्रीवा  धिक  कर्मचारी  इस  कानून  के  सुरक्षण  से  वंचित  हों  ।  यह  विधेयक  एक  हाथ  से  जो
 कु

 ठ  उसे

 दुसरे  हाथ  से  वापिस  ले  लेगा  |  कप  सम्बन्ध  में  हमारा  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  प्रधान  मत्ती  से  भी  मिला  था

 उन्होंने  कहा  था
 कि

 इस  पर  विचार
 फिया  जायेगा  ।  लेकिन  फिर  भी  विधेयक  को  उसी  अ्रसंशोधित  रूप

 में  लाया  गया  इस  प्रकार  सरकार  को  श्रमजीवी  वर्ग  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  जिसके  फलस्वरूप

 प्रतिक्रियावादी  ताकतें  इस  वर्ग  को  अपनी र  आकर्षित  करने  का  प्रयास  करेंगी  ।  मेरे  विचार  में  ae  भी

 इस  afapan  सीमा  को  हटाने  तथा  कानूनी  सुरक्षण  को  कौर  श्रमिक  बढ़ाने  का  समय  है  ।  सरकार  को  इस

 पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  इस  अन्य  का  खानों  के  कर्मचारियों  पर  भी  क्यों  नहीं  लागू  किया

 जाता  ।  इसे  ager  कारखानों  तक  ही  क्यों  सीमित  रखा  जाता  है  ?  सरकार  के  इरादे  क्या  हैं  ?  जैसे  कि

 तन्य  औद्योगिक  दुष्टि  से  प्रगतिशी ल
 wea  देशों  में  होता  है  ।  इस  विधेयक  के  सुरक्षण  सभी  प्रकार  के  उद्योगों

 तथा  समू वे  श्रमजीवी  वर्ग  पर
 लागू  हने

 चाहियें  ।  इन  कर्मचारियों  के  बीच  भेदभाव  क्यों  किया  जा  रहा

 है  ?  यदि  यह  विधेयक  इसी  रूप  में  पास  किया  जाता  है  तो  हम  इसका  विरोध  करने  के  लिये  बाध्य  होंगे  ।

 जो  कुछ  ये  करना  चाहते  ठीक  उसके  विपरीत  कर  रहे  हैं  ।  weal  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  झपना

 करण  दें  ।  ग्रुप  अब  भी  इस  पर  विचार  fant  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  को  इसे  प्रतिष्ठा का
 प्रश्न  नहीं

 बनाना  चाहिये  ।
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 जनवरी  12,  1976  विक्रय  सीधे  कर्मचारी  की
 विधेयक

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  I  think  this  bill  cannot  be  enforced  because  all  the  powers  have
 been  delegated  to  the  Government  and  also-the  date  ofenforcement  has  not  been  given  therein.

 staff.  In  additicn,  Magistrate  mav.  also  take  rime  for  hearine  the  case.
 This  law  can  only  be  enforced  after  framing  rules  thereunder  and  after  appointment  of  the

 All  the  members  of  the  Company  shall  be  collectively  responsible.

 गलती  करने  वाले  को  ही  क्यों  नहीं  ज़िम्मेदार  ठह  राया
 जाता  ।  मेरे  विचार  में  विधि  विभाग

 इन  विधेयकों  की  छानबीन  नहीं  करता  ।  प्रश्न  तो  यह  है  कि  विधेयक  को  कैसे  लागू  किया  जायेगा  ।

 इस  कानून  के  अन्तरगत  नियम
 बताने  में  भी  कई  वह

 इस  विधेयक का  उदेश्य  अच्छा है
 लेकिन  इसे  लागू  कसे  faut  जायेगा ?

 श्रम  मंत्री
 रघुनाथ  :  मैं  इस  बात  का  खंडन  करना  चाहता हूं

 कि  सरकार

 पर  इस  बीटेक  के  बारे  किसी  भी  प्रकार  का  दबाव  नहीं  डाला  गयां  इस  विधेयक की  उद्देश्य

 उन
 कमूं  चोरियों

 को  कानूनी  सुरक्षण  प्रदान  किया  जाना  है  वत  मित्त  कानूनों  के कूता तु  सुरक्षण

 नहीं  मिल  रहा ।  विधेयक  में  उल्लिखित  बेत नसीमा  का  जिक्र  भी  किया  गया  इस  पहलू  पर

 ह्म  पुश्त  विचार  किया  है  ate  यह  निर्णय  किया  गया है  कि  किसी  बिशेष  के

 चोरियों  सुरक्षण  दिया  जा  सकता
 बाद  यदि  आवश्यक  हीं

 तो
 इस  बेत नसीमा  में  संशोधन

 भी  किया  जा  सरकार  इस  प्रकार  के  सुझांवों  पर  विचार  करने  में  संकोच  नहीं  करेगी  ।

 750  रुपये  वेतन  पाने  वालों  को  सुरक्षण  देना  हम  ने  उचित  समझा  है  ।

 श्री  के०  गोपाल  :
 कया  यह  अधिकतम  सीमा  अन्य  लोगों  पर  भी  लागू की  जायेगी  ?

 हमारे  पास
 901

 रुपये  बेतन  पाने  वाले  चपरासी  भी  हैं
 ।

 श्री  रघु ना नाथ  रेड्डी  :
 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हुं  कि  प्रौद्योगिक  विवाद

 नियम  के  भ्रन्तगंत  विक्रय  प्रतिनिधि  नहीं  mai  यह  काम  सरल  होता  तो  हम  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  में  ही  उचित  संशोधन  कर  देते  ।

 श्री  दीनेन  WSTATs =  ने  मांग  की  है  कि  अन्य  वर्ग  के  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  aries

 बोनस  का  सुरक्षण  करने  के  लिये  भी  विशेष  व्यवस्था
 की  जब  कभी

 भी
 इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  की  जाये  तो  उसके  भ्रमर  इस  प्रकार  के  सभी  के
 कमंचारी  श्री  जायेंगे  ।  क्योंकि  बिक्री

 संवर्धन  कर्मचारी  की  परिभाषा  विधेयक  में  दे  दी  गई  है  प्रतिनिधि  को  अलग  से  परिभाषित

 करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मैं  श्री  डागा
 को

 आश्वासन  देता  हूं  कि
 इस

 कानून
 को

 लागू  करने
 की

 व्यवस्था  होते ही  हम

 इसकी  प्रभावी  तारीख  की  घोषणा  कर  देंगे  ।  हमारा  इरादा  इसे  लागू  करने  का  है  कौर  ऐसा  जितना

 शीघ्र  हो  सका  किया  जायेगा  |

 श्रेय  महोदय
 :  प्रश्न

 यह  है  :

 कतिपय  स्थानों  में  विक्रय  संविधान  कम  चोरियों  की  सेवा  की  कतिपय  शर्तों को

 विनियमित  करने  वाले  विधेयक  विधेयकों  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  ी
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 Saleg  Promotion
 Employees  conditions  of  Service)  Bill  January  12,  1976

 महोदय ]

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड 2

 (aateat)

 क अकल  मंत्री  rster  के  श्रेणी  के  कारण  मैं  झपना  संशोधन  पेश थी  के०  गोपाल  (  wt  ant  रे  AES

 नहीं कर  रहा  हैं  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या .2  पेश  करता हुं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  7  कौर  8  पेश  करता हुं

 meat  महोदय :  संशोधन  संख्या
 12,13  कौर  141

 श्री  सरोज  मुखर्जी  उपस्थित  नहीं हैं  ।

 Shri  Ramavetar  Shastel:  I  am  op  sed  to  the  pay  limit  of  Rs.  750/-  prescribed  in  the
 Bill.  Tris  will  create  a  rift  amoig  employees..  This  ceiling  has  been  opposed  by  both  sides
 of  the  House,  and  should,  therefore  be  rem»ved.  Moreover,  in  the  present  form  the  Bill  will

 The  idea  should  be  to  cover  maximum  number. benefit  only  1५-20  porcent  em  >loyzes.

 Hence  my  amendments.

 थी  रघुनाथ  रेड्डी  :  मैं  पहले  ही  उत्तर  दे  चुका  मैं  इनका  विरोध  करता हूं  दी

 अय  ण
 श्वेत  महोदय  :  अब मैं  संशोधन  संख्या  9 ot  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता हुं  ।

 लोक  सभा  में  सत  विभाजन  gat

 The  Lok  Sabha  divided:

 ad पक्ष  20  f  q  नप्ता  109

 Ayes  20  Noes  109.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  negatived.

 घ्रच्यश्  महोदय :  द्रव  मैं  श्री  शास्त्री  के  संशोधन  संख्या  7  att  8  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रख  गये  तथा  स्वीकृत हुये  ।

 The  amendments  were  put  and  negatived.

 ग्रीस  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  aa  |



 दोष  22,  1897

 ce ER

 विक्रय  संवर्धन  कर्म  चारी  की  विधेयक

 eter

 प्रस्ताव  त्वीक्ञात  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Biil.

 खण्ड  3  से  5  तक  fades में  जोड़  दिये  गय े।

 Clauses  3  to  5  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  6  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  6  was
 added

 to  the  Biil.

 खण्ड  7  से  12  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  7  to  12  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1

 थ्रो  रघुनाथ  रेंड्री  :  मैं  प्रस्ताव  बरता +  ७  ३  है  ह

 पष्ठ  1,  पंक्ति  4,~

 "1975  के  स्थान  पर  “1976”  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 मैं

 अपना  संशोधन
 संख्या  6

 पेश  करता हुं  |

 meme  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या  6  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 ama  संतान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 The  Amendment  was  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  1,  सैशे  गीत  रुप  विधेयक  जोड  दिया  गया  ।

 Clause  1,  as  amended  was  added  to  the  Bill.-

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 अधिनियमन  ga  शौर  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें
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 Election  Laws  (Extension  of  Sikkim)  Bill
 जनी  Pausa  22,  1897  (Saka)

 लिन

 महोदय ]

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 gar

 The  motion  was  adopted.

 ध्रचिनियम  aa  ate  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 The  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 sit
 रघुनाथ  रेडी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 संशोधित  रूप  पास  किया  जाये

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पास  किया  जाया  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 तत्पश्चात्  ae  भोजन  के  लिये  मध्य  पदचात्‌  2.  15  बजे  तक  के  लिये

 स्थगित

 (The  Lok  Sabha  ther.  adjourned  for  lurch  till  fifteen  mirutes  past  fourteen  of  the  Clock)

 न  नी

 सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  2.  18  बजे  भरण  प्‌०  पर  समवेत  हुई

 (The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  Eighteen  minutes  past  fourteen  of  the  Clock).

 महोदय  पोठासोन

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair)

 निर्वाचन  विधि  (fatenr  पर  विधेयक

 ELECTION  LAWS  (EXTENSION  TO  SIKKIM)  BILL.

 उपाध्यक्ष  aa  हम  निर्वाचन  विधि  पर  विधेयक  पर  विचार

 करेंगे  ।  डा०  सईद  मुहम्मद  ।

 न्याय  पर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सईद  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं
 :

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  ate  लोक  प्रतिनिधित्व  1951

 का  सिक्किम  पर  विस्तार  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 eo)?

 ।
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 जनवरी  12,  1976  निर्वाचन  विधि  पर
 निक

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  संविधान  (  1975  को  प्रभावी  बनाना

 है  जिसके  श्रतुसार  सिक्किम  से  लोक  सभा  ate  राज्य  सभा  के  लिए  एक-एक  सदस्य  वहां  के  विधायकों

 द्वारा  चुने  जाने  की  व्यवस्था है  ।  क्योंकि  संभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  राष्ट्रपति  द्वारा  इसके

 लिए  eaten  9  1975 को  जारी  किया  गया  ।  उसी  का  स्थान  लेने  के  लिए  यह  विधेयक

 पेश  किया  गया  है  ।

 क्योंकि  ag  विधेयक  विवाद-रहित  अधिक  कुछ  न  कहते  हुए  मैं  इसे  पास  करने  की

 सिफारिश  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  रानेन  सेन
 :

 इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  यह  भी  कहना  चाहता

 हूं  कि  जहां  सिक्किम  के  भारत
 का

 at  बन  जाने  पर  विदेश  आक्रमण  कौर  श्रास्तरिंक  प्रतिक्रियावादियों

 से  इसकी  रक्षा  की  वहां  ऐसा  वातावरण  भी  बनाया  जाना  चाहिए  श्र  ऐसे  कदम  उठाये

 जाने  चाहियें  कि  हमारे  नौकरशाहों का  प्रभुत्व  भी  वहां  कम  हो  ale  लोकतंत्र  वहां के

 लोगों  कीਂ  सहायता  से  हीਂ  स्थापित  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक से  ये  बातें  कहां  तक  सम्बद्ध हैं  ?

 श्री  रानेन  सेन  :  यद्यपि  इस  समय  यह  संभव  नहीं  फिर  भी  लोक  सभा  के  प्रतिनिधि

 al  चुनाव  वयस्क  मताधिकार  के  आधार  पर  सीधे  निर्वाचन  द्वारा  होना  चाहिये  |

 डा०  alo  ए०  सईद  मुहम्मद  :  मुझे  उत्तर  में  कुछ  नहीं  कहना  है  क्योंकि  सदस्य  महोदय  ने

 कोई  ठोस  बात  नहीं  उठाई  है  ।  मत  मैं  विधेयक  को  पास  करने  की  सिफारिश  करता हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्यक्ष  चुनाव  के  बारे  में
 ?

 डा०  alo  ए०  सईद  मुहम्मद  :  इस  पर  उचित  समय  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  शर  लोक  प्रतिनिधित्व  1951

 का  सीपीएम  पर  विस्तार  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जायें

 स्वीकृत  झा  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न  यह  :

 खण्ड  2,  3,  खण्ड  1,  श्रधिनिथमन  सूत्र  पर  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 का  लग  बनें  ।''
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 January  12,  1976 The  import  anc  exports
 (control)

 Amendment  Biil

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2,  3,  खण्ड  1,  श्रघिनियमन  ga  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  2,  3,  the  Schedule,  Clause  1,  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the
 Bill.

 डा०  ato  ए०  सईद  मुहम्मद :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु ं:

 विधेयक  पास  किया  जाये  0.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रण्न  यह  है  :

 पास  font विधेयक  अध्  UDAT  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 (१ The  motion  was  adopted.

 ee

 आयात  att  निर्यात  संशोधन  विधेयक

 THE  IMPORTS  AND  EXPORTS  (CONTROL)  AMENDMENT  BILL

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पी०  :  में  प्रस्ताव  करता

 आयात  और  निर्यात  1947 का  शौर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 मूल  अ्रधिनियम  लागू  करने  से  हमारा  उद्देश्य  पूरा  नहीं  हुमा है  कौर  कार्यक्रम  के

 शअ्रतुसरण  में  आधिक  भ्रपराधियों  कौर  mata  तथा  निर्यात  नियमों का  उल्लंघन  करने  वालों के

 विरुद्ध  अधिक  कड़ी  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  इसीलिए  तरन्त  भ्र ध्या देश  जारी  करके  इस

 अधिनियम  का  संशोधन  कर  दिया  गया  था  ।  इसी  झ्र ध्या देश  को  कानूनी  रूप  देने  हेतु  यह  विधेयक

 लाया  गया

 जहां  प्रशासन  को  यह  कानून  सख्ती  से  लागू  करने  के  लिए  काफ  अधिकार  दिये  गये  वहां

 इनका  दुरुपयोग  रोकने  के  निचले  अधिका  रियों
 वे  झा देशों यों  पर  पुर्षि चार  की  व्यवस्था  कर

 दो  गई

 समाज-विरोधी  तत्वों  पर  प्रभावी  अ्रंकुश  रखने  के  लिए  लायें  गये  इस  विधेयक  को  आशा  है

 पुरी  सभा  का  समर्थन  |
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 पौष  22,  1897
 किस

 आयात  शर  निर्वात  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कि  आयात  ग्र  निर्वात  1947  का  श्र  संशोधन  करने  वाले

 विधायक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 श्रीमती  रोजा  :  हम  इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  साथ  ही

 मैं  सरकार  को  कुछ  मामलों  में  सावधान  करना  चाहती  हुं  ।

 पहली  समस्या  अधिक  ate  कम  राशि  के  बीजक  बनाने  संबंधी  है  ।  सरकार  जानती  है  f

 एकाधिकारी-गृहों  के  लाखों  रुपये  विदेशीਂ  बैंकों  में  जमा  हैं  are  यही  पूंजी  देश  में  काला  धन  उत्पन्न

 करती  सरकार
 को

 इस  क्षेत्र  में  भी  ठोस  कदम  उठाने  होंगे  ।  दूसरे  लाइसेंसों की  कालाबाजारी

 भी  रोकनी  विशेषकर  ative  उद्योग  में  जिसकी  मझे  निजी  जानकारी  साथ  ही  कानून

 को
 ठीक  ढंग  से  लागू  किया  जाना  श्र  विदेशों  में  बनने  बाली  अच्छी-भ्रच्छो चीजें  देश  में  ही

 बनाई जानी  चाहियें

 ऐसी  वस्तुएं  आयात  करने  के  लिए  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाने  चाहिएं  जो  देश  में  उपलब्ध  हैं

 इसी  प्रकार  हमे  विदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  भी  निसार  ait  रहना  हमें  स्वदेशी  उत्पादन  पर

 ही  frat  रहना  चाहिए  ।  हमें
 श्रपने न् व्न्थ्

 देश  के  उत्पादन  की  किस्म  में  भी  सुधार  करना  चाहिए  ।

 है ंजो  आसानी  से  देश  में  तैयार  हो  सकती  हमें  इनका  आयात रेडियो प्राम  आदि  ऐसी
 वस्तुएं  हैं

 नहीं  करना चाहिए  ।  हमें  कपड़े  py  रस्मी  में  भी  सुधार करना  चाहिए  ताकि  लोग  अ्रायातित  नायलन

 कपड़ा  पहनने  को  बजाय  स्वदेशी  पहनें  ।  इंस  विधेयक  aaa  करते  हुए  मैं  यह  कहना

 चाहती हु  कि  ad  अपनी  अर्थव्यवस्था  को  ध्यान  में  रखना  होगा  अर  साथ  ही  हमें  इस  बात  के  लिए

 भी  स्क  रहना  होगा  कि  कहीं  देश  तथा  एकाधिकार  क्षेत्रों  पर  किसी  किस्म  का  दबाव  न  पड़े

 आजकल  एकाधिकारी  कम  मलय  तथा  अधिक  मलय  के  बीजक  बता  कर  देश  को  धोखा  दे  रहे  हैं

 कौर  बड़े  माने  पर  धन  की  हेराफेरी  कर  रह  हैं  ।

 मैं  प्राशि  करती  ह  कि  विधेयक  पास  होने  के  बाद  मंत्री  महोदय  सच्ची  भावना  से  इसका

 क्रियान्वयन  करेंगे  ।

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  मैं  माननीय  सदस्या  को  इसਂ  बात  से  सहमत  हूं  कि

 निर्वात  के  क्षेत्र  में  कदाचार  व्याप्त  इसी  कारण  हमें  ag  सोचना  पड़ा  कि  दण्डकारी  प्रावधान

 पर्याप्त  नहीं  हम  उन्हें  शौर  कड़ा  बनाना  चाहते  मैं  उनकी  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि

 इसके  क्रियान्वयन  के  समय  हमें  सावधानी  बरतनी  चाहिए  तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना

 ater  कि  क्रियान्वयन  a  उस  लक्ष्य  की  पूर्ति  हो  जो  हमने  निर्धारित  किया  है  ।

 नये  प्रावधानों  के  क्रियान्वयन  लिए  सुमन  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 निर्णय  किया  है  ।  मुख्यालय  तथा  क्षत्र  स्तर  पर  मुख्य  रायात-निर्यात  नियन्त्रक  के  कार्यालय  में

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  जा
 रही  मैं  सदन

 को

 मह

 प्रा श्वा सन  देता हूं  कि  आधिक

 ग्रपराधों  को  रोकने  के  लिए  यथासम्भव  प्रयत्न  किये  जा
 रहे  हैं

 हुम  सरकारी  रूप  से  कुछ  नहीं

 कर  सकते  ।  उपभोक्ताओं  में  भीं  ag  कमजोरी  होती  है  कि  वे  विदेशी  वस्तुएं  खरीदना  चाहते हैं  ।

 हम  इस  बात  के  लिए  प्रयत्न  करेंगे  कि  वे  स्वदेशी  वस्तुएं
 ही  खरीदें

 ।  झ्राधिक  अपराधों
 को  रोकने
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 The
 Impc

 rts  and  Exports  (Cont
 rol)  Amendment

 Bill  Pausa  22,  1897  (Saka)

 डी०  पी  ०

 के  लिए  ag  विदेशी  मद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधि  वार  प्रीमियम  तथा  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  अधिनियम  का  सहारा  लेगी  इसक  लिए  जननेता  का  att  भी  अपेक्षित  है  ।

 मैंने  साननीय  सदस्या  के  विचारों  को  नोट  कर  लिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 यात
 ौर  निर्यात

 m

 1947  का  और  संशोधन  करने

 वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  mt  हुम  खंडवार  विचार  शुरू  करेंगे
 ।  प्रश्न यह  है  :

 खंड  2  से  7  विधेयक  का  तरा  बनें  | दि

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 रहे  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खंड  1,  अधिनियमन  aa  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was.  adopted.

 खण्ड  1,  अधिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause 1,  the’  Enacting  Formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill.

 पी०  मैं  प्रस्ताव  करता  ह

 विधेयक  पारित  किया  जाय ेt

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 विधेयक  पारित  जाये  1"

 fata  पारित  gat  ।

 The  notion  was  adopted,

 See  eee
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 जनवरी  12,  1976  उपना द्वासਂ  काबा  राजस्व  में  देय  लाभांश  दर

 केਂ  बारे  में  संकल्प
 पीए पा

 रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व में  देय  लाभांश  दर  क  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE.  RATE  OF  DIVIDEND  PAYABLE  BY  THE  RAILWAY  UNDER-
 TAKING  TO  GENERAL  REVENUES

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  काफी  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  :--

 कि  ag  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  देय  लाभांश  दर  तथा  रेल  वित्त  तथा

 सामान्य  वित्त  के  सम्बन्ध  सें  अन्य  सम्बन्धित  साम  लोके  पुनर्विलोकन  के  लिये  नि
 भुक्त

 समिति  के  114  प्रतिवेदन  जो  9  जनवरी  1976  को  संसद्‌  में  प्रस्तुत  किया

 गया  पैरा  4,  5,  15,  16,  17  कौंर  23  में  की  गई  सिफारिशों  का

 अ्रतुमोदन  करती  है  ।

 कि  यह  सभा  यह  भी  निदेश  देती  है  कि  इस  प्रति  दन  तथा  क ग्राठ्व  ate  नौवें  प्रतिवेदनों

 में  की  गई  अन्य  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  समिति  को  सुचित

 की  जाये  6.0

 एक्शन  1920-21  की  सिफारिशों  के  grat  पर  f raeaZ,  1924  में  तत्कालीन

 केन्द्रीय  विधान-मंडल  ने  एक  संकल्प  पास  करके  tai  वित्त  को  सामान्य  वित्त  से  अलग  कर  दिया

 इस  संकल्प  में  उस  aware  की  दर  नियत  की  थी  जो  रेलवे  को  सामान्य  राजस्व  में  करना

 यह  ग्रंगदान  रेलते  की  ब्याज देय  पंजी  तथा  वाणिज्यिक  लाइनों  के  कार्यकरण  परिणामों  के

 ग्रा धार  पर  तय  किया  जाता  था  ।

 रेलवे  अभिसमय  1949  ने  इन  सभी  व्यवस्याप्रों  की  समीक्षा  की  ate  यह  सिफारिश

 की  कि  रेलवे  को  सिसाय  राजस्व  में  ग्रसने  उपक्रम  में  लगी  ऋण  पूंजी  पर  निर्धारित  लाभांश  देना

 चाहिए  ।  पसर  ने  इसका  water  किया  ।  वर्ष  1954,  1960,  1965  रोक  1971
 में  रेलवे

 प्रभ शि समय  समिति  ने  इन  व्यवस्था  की  सोना  की  ।  लाभांश  की  दर  बदलती  हुई  परिस्थितियों
 के

 अनुसार  तय  की  जाती  रही  ।

 पंचवर्षीय  aaa  के  श्रत्परगंत  देश  के  झा धिक  विकास  के  साथ  ag  परम्परा  बन
 गई  है

 fe  रेलवे  झभिससय  समिति  की  स्थापना  की  जाये  जो  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अनुरूप  लाभांश

 की  दर  निर्धारित  इससे  रेलवे  को  अपने  संसाधनों  का  अ्तुमान  हो  जायेगा  श्र  वे  नियोजित

 रूप  से  रेलवे  प्रणाली  का  विकास  त्या  विस्तार  कर  सकेंगे  ।

 रेलवे  झभितमय  1971  ने  लेखा  उपनगरीय  वाणिज्यिक  तथा

 waite  विषयों  तथा  गनों  at  सांग  तथा  उपलब्धता  ants  विभिन्न  पहल प्र ों  पर  गहराई  से  विचार

 किया  ।  समिति  की  सिफारिशें  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  ब्रा धार  पर  तय  की  गई  थीं  ।  इन

 सिफारिशों  पर
 सावधानीपूर्वक  विचार  किया  गया  है  भर  झ्रधिकांश  सिफारिशें  क्रियान्वित  कर

 दी  गई  हैं  ।

 1973  सें  सदन  ते  रेलवे  अभिसमय  1973  की  स्थापना  की  ।  इसका  कायें

 क्लब  राजस्व  करा  सामान्य  राजस्व  लाभांश  की  दर  क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  1974-79

 के  दौरान  सम्बन्धित  wera  को
 सुनिश्चित  करता  समिति  महत्वपूर्ण  काय  कर  रहीं  उसने
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 Resolution  RE:  Rate  of  Dividend  payable  by  the  January  12,  1976:

 Railway  undertaking  to  Gieneral  Revenues
 mo  a

 मुहम्मद  शफी

 1973  में  अ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  तथा  1974  में  वर्ष  1974-75,  1975-76

 रेलवे  नजर के  दौरान  वित्तीय  व्यवस्थापकों  के  बारे  में  छटा  प्रतिवेदन  पेश  किया है  ।  ६  नगण  - ट  भ्रनुसान  तैयार

 करते  समय  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 इसके  बाद  समिति  ने  रेलवे  को  चौथी  तथा  पंचवर्षीय  योजनाओं  पर  great  रेलवे

 पर  सामाजिक  दायित्वों  के  बारे  में  नवां  प्रतिवेदन  तथा at  1976-77  के  लिए  लाभांश  की  दर

 नियत  करने  के  बारे  में  प्रतिवेदन  पेश  किया  है  ।

 med  प्रतिवेदन  में  समिति  ने  चौथी  तथा  पांचवीं  योजना  में  रेलवे  के  कार्यकरण  की  जांच

 को  आयोजन  की  झ्रास्तियों  के  यातायात  के  लिए  अर्जित  क्षमताश्रों  के

 में  विचार  व्यक्त  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जायेंगी

 नवें  प्रतिवेदन  में  समिति  ने  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  तथा  सामाजिक  दायित्वों  का  विश्लेषण

 किया  है  ।
 थे  दायित्व  घाट  वाली  यात्री  ब्रांच  लाईन  तथा  लागत  से  कम  मूल्य  पर  लदान

 करने  के  कारण  होते  समिति  ने  कुछ  क्षेत्रों  में  रेलते  को  राहत  देने  की  सिफारिश  की  है  ।

 ग्यारहवें  प्रतिवेदन  में  समिति  ने  लाभांश  की  दर  नियत  की  जो  त्व  भी  चल  रही  है  तथा

 1976-77  में  भी  चलेगी  ।  समिति  ने  लाभांश  की  दर  5.  5  प्रतिशत  तथ  की  समिति  ने

 रेलवे  को  राहत  देने  की  भी  सिफारिश  की  है  ।  वर्ष  1974-77  के  दौरान  रेलवे  को  राहत  के  रूप

 में  13  करोड़  पये  की  राशि  दी  जायेंगी  ।  ae  1976-77  के  रेलवे  बजट  बनाते  समय  समिति

 की  सिफारिशों  पर  घ्यान  दिया  जायेगा  |

 मैं  समिति  के  चेयरमैन  तथा  सदस्यों  के  ति  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  रेलवे  की  समस्याओं

 को  समझा  है  ललकार  काफी  मेहनत  की  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  संकल्प  पर  सदन  द्वारा  विचार  करने  की  सिफारिश  करता हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  :--

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  देय  लाभांश  दर  तथा  वित्त

 तथा  सामान्य  वित्त  के  सम्बन्ध  में  भ्रन्ये  सम्बन्धित  सालों  के  पुनर्विलोकन  के

 नियुक्त  समिति  के  rid  प्रतिवेदन  जो  9  1976  को  संसद्‌  में  प्रस्तुत

 किया  गया  पैरा  4,  5,  15,  16,  17  कौर  23  में  की  गई  सिफारिशों  का

 भ्रतुमोदन  करती हैं

 कि  यह  सभा  यह  भी  निदेश  देती  है  कि  इस  प्रतिवेदन
 तथा  आठवें

 और  नौवें  प्रतिवेदनों

 में  की  गई  gar  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की
 गई

 कार्यवाही  समिति
 को  सूचित

 की  जाये  1.0

 श्री  समर  मुखर्जी
 :  रेलवे  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  लाभांश  देने  की

 परम्परा  ब्रिटिश  काल  से  चली  at  रही  ब्रिटिश  काल  सामाजिक  दायित्व
 के

 नाम

 पर  निहित  स्वाजे  स्वयं  लाभान्वित  हो  रहे  लेकिन  अरब  रेलवे  की  श्रमिक  स्थिति

 अच्छी  नहीं  रेलवे  के  कार्यकरण  शौर  प्रशासन  में  सुधार
 कीਂ

 प्रा वश्य कता
 है

 और  हमें
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 पौष  22,  1897  )  धनबाद  के  निकट  चसनाला  कोयला  खान  में  हु  ई  दुर्घटना

 के  बारे  में  वक्तव्य

 cae

 इस  पर  गम्भीरता
 से  करना  चाहिए ।  वस्तुतः  देखा  जाए  तो  बोझ  रेलवे  कर्मचारियों

 पर  ही  पड़ता  रेलवे  कर्मचारियों  की  मांगें  इंस  तके  पर  स्वीकार  कर  दी  जाती  हैं  कि

 रेलवे  विभाग  घाटे  में  चल  रहा  रेलवे  कर्मचारियों  के  वेतनमान  सरकारी  उपक्रमों  के

 वेतनमानों  से  कहीं  कम  इसलिए  हमारा  कहना  यह  है  कि  सामाजिक  बोझ  समूचे  समाज

 द्वारा  aga  किया  जाना  न॑  कि  केवल  रेलवे  द्वारा  ।

 बड़े  व्यापार  गृहों  को  रियायत  दी  जा  रही  हैं  शौर  दूसरी  शोर  मजदूरों

 चोरियों  के  साथ  गुलामों  सा  व्यवहार  किया  जा  रहा  कौर  यह  सब  ऐसे  समय  में  किया

 जा  रहा  है  देश  में  श्रतुशासन  तथा  उत्पादन  का  नया  दौर  चल  रहा  रेलवे  की

 हालत  दिन  प्रतिदिन  खराब  होती  जा  रही  रेल  दुर्घटनाएं  बढ़  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 ग्रुप  बाद  में  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं

 लड़ाका  नला  नागा  अकीला  नला

 धनबाद  के  निकट  चास ताला  कोयना  खान  में  हुई  दुर्घटना के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.:  ACCIDENT  IN  CHASNALA  COAL  MINES  NEAR  DHANBAD

 इस्पात  तथा  खान  मंत्री  चन्द्र जोत  :  मैं  नवीनतम  स्थिति  के  बारे  में

 बताना  चाहता  हमें  खान  से  11  करोड़  गैलन  पानी  निकालना  अब  तक  हम  7.30

 करोड़  गलत  पानी  निकाल  पाए  हैं  18  पम्प  पानी  निकालने  के  काम  पर  लागाये  गए

 हैं  कौर  ये  एक  मिनट  में  11,900  गलन  पानी  बाहर  निकालते

 लेकिन  हमारे  सामने  जो  बड़ी  कठिनाई  ग्रा  रही  है वह  यह  है  कि  ज्यों  ज्यों

 पानी  का  स्तर  कम  होता  जा  रही  गन्दगी  वगैरा  बाहर  रही  है  कौर  कोयले  के  चूरे

 शादी  के  कारण  पानी  भी  गंदा  हो  गया  हमारे  विशेषज्ञ  सोवियत  संघ  के  तथा  पोलैंड  के

 विशषज्ञों  के
 साथ  मिलकर  इन  कठिनाइयों  को  दूर  कर  रहे

 गराज  की  श्रबबारों  में  भ्रांतिपूर्ण  खबर  छपी  दामोदर  नदी  चासनाला  खान  से

 2000  मोटर  दूर  बहती  है  शर्त  उस  नदी  के  पानी  के  रिसने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  ।

 सत्य  तो  यह  है  कि  इस  खान  में  सामान्यतया  1  लाख  गलन  पानी  रिस  रहा  है  ।

 हमले  पानी  को  निकालने  के  लिए  अतिरिक्त  पम्प  भी  रखे  हैं  ताकि  काम  कर  रहे  पम्पों  में

 खराबी  wa  पर  उ  ox  प्रयोग  में  जा  धागा
 है

 कि  तीन  चार  दिन  तक  हम  पहली ष्

 सतह  गहराई  वाले  पानी  को  निकाल  इसके  बाद  हम  दूसरी  सतह  की

 वाले  पानी  को  निकालने  में  समय  हो  जाएंगे

 सी  .
 1.0  उसने  मौके  का  सर्वेक्षण  करने हमने  नौसेना  के  गोताखोर  की  सेवाएं  प्राप्त  ट्

 के  बाद  बताया
 है

 कि  इस  समय  खान  के  अन्दर  जाना  जोखिमपूर्ण  है  ।
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 Discussion  RE:  accident  in  the  Chasnala  Pausa  22,  1897  (Saka)
 Coal  Mine  near  Dhanbad

 किाता

 चन्द्रजीत

 महोदय  :  पीठासीन

 [  Mr.  SPEAKER  in  the  Chatr}

 म  टेलीफोन  पर  नवीनतम  जानकारी  प्राप्त  कर  रहे  राज 12  ब  पहर  को

 मिले  समाचार  के  ग्रीस  वहां  21  पम्प  कार्य कर  रहे  हैं  जो  1,52,000  प्रति

 मिनट  पानी  बाहर  निकाल  रहे  8.60  करोड़  गलन  पानी  निकाला  जा  चका

 सोवियत  संघ  के  4  पम्पों में  से  3  पम्प  कार्य  कर  रहा हैं। पोलंड के पोलैंड  के  5  पम्प  कलकत्ता

 पहुंच  गए  हैं
 शर  कर्ब  उन्हें  चास नाला  लाया  रा  sy  समय  पानीਂ  1  लाख

 गलन  प्रति  दिन  की  दर  सेरिस  रहा  दामोदर  नदी  से  पानी  रिसने  का  कोई  भय

 तहा  लगभग  800  इंजीनियर  विशेषज्ञ  रात-दिन  काम  कर  रहे  हैं  ।  पानी

 निकालने  के  कार्य  को  हम  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दे  रहे

 धनबाद  के  निकट  ataatal  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना  क  बार  में  चर्चा

 DISC  USSION  RE:  ACCIDENT  IN  THE  CHASNALA  COAL  MINE  NEAR  DHANEAD

 डा०  रानेन  सेत  चास वाला  खान  दुर्घटना  दुखपूर्ण  एवं  हृदय  विदारक  है  |

 मैं  लोगो  बिहार  सरकार  तथा  wea  राज्य  सरकारों  की  सराहना  करता  g  कि  वें  राहत

 कार्यों  में  wee  दे  te  पावी  निकालने के  लिए  प्रयत्न  जारी  मैं  सोवियत संघ  श्र

 yas  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  खनिकों  को  बचाने  के  लिए  पम्प  भज  हैं

 भारत  के  कोयला  खान  के  इतिहास  में  यह  दुर्घटना  सबसे  अधिक  दुःखद  है  ।  कहा

 या  है  कि  372  areal  खान  में  कस  हुए  लेकिन
 मेरा  कहता  है  कि  वहां  400  से

 भी  अधिक  झ्रादमी  फ्
 हुए  हमें  उनकी  कुशलता  की  कामना  करनी  400

 व्यक्तियों  के  afafzra  खान में  संवाद  श्रमिक  भी  काम  कर  रहे  होंग े।  इसलिए  सही

 eat  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  उनके  लिए  न  तो  कोई  रजिस्टर  ही  होता  है

 तौर  नਂ  ही  कोई  रिकार्ड  ।  इस  खान  का  प्रबन्ध  इंडियन  maw  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के

 स

 ब्
 कुछ  वर्ष  पुत्र  जोधपुर  कोयला  खान  दुर्घटना  48  लोग  मारे  गए  उस  खान

 का  प्रबन्ध  भी  इंसी  कम्पनीਂ  के  पास  था  ।  तब  जांच  के  लिए  श्री  आर  सी०  दत्त  की

 अध्यक्षता  में  एक  शोध  बताया  गया  ara  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  को  प्रभी  तक

 क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 a  1973
 bas

 =  चास नाला कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया

 खान  के  अधिग्रहण  के  समय  इस  खान  की  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  गई  थी  ?

 इस  दुष्टता  के  लिए  इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय  को  जिम्मेदार  ठहराया  जाना  चाहिए

 कि  उन्होंने  लापरवाही  से  कार्य  किया  तथा  अपने  कर्तव्यों  को  नहीं  निभाया ।

 मैं  समझता  हूं  कि  पूरी  जिम्मेदारी  ऊर्जा  मंत्रालय  कौर  वित्त  मंत्रालय  की

 मन्त्री  महोदय  स  मैं  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  ने

 ग्लानि  रिपोर्ट में  कहा  था  किं
 तह  संख्या  1  न  खोदी  दूसरे  क्या  यह  भी  सच
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 जनवरी  12,  1976  घत्तबाद  के  निकट  चास नाला  कोयला  ख़ान  में  हुई

 के  बारे  में  चर्चा

 a  बाना

 कि  c  आरम्भ  करने से  पुर्व  पानी  निकालने की  सिफारिश  की  गई  तीसरे  जब

 ठेकेदार  के  कर्मचारी  भीतर  भेज  गये  थे  तब  क्या  भीतर  पानी  नहीं  ari  हमारे  देश

 में  मनुष् के  जीवन  का
 कोई  ger  नहीं  खान  मजदूर  देश

 के  लिये  उत्पादन करते

 परन्तु  उनकी  सुरक्षा  at  भोर  कोई  ध्यान  नहीं  जाता ।

 सरकारी  पक्ष
 के  श्रमिक

 नेता  क्षमा .  करेंगे  कि  एक  जांच  न्यायालय ने  निविदा
 ढेका  को  समाप्त  किये  जाने  की  सिफारिश  की  थी  परन्तु  वह  व्यवस्था  अभी  भी

 1973  कौर  1975 बनी  हुई  पिछले  दो  वर्षों  में  सुरक्षा  उपायों  में  कमी  शाई

 में  दुघटनाएं  हुई  1973  में  243  ate  1975  में  चासनाला  के  अतिरिक्त

 277  व्यक्ति  मारे  गये  चास नाला  समेत  700-800  व्यक्ति  मारे  गये  पूर्वी  क्षेत्र

 के  महा  निदेशक ने  कहा  है  कि  उनके  क्षेत्र  में  केवल  20  सुरक्षा  अधिकारी  2  जबकि

 उन्हें  1  लाख  70  हजार  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  देखनी  होती  कल्याणकारी

 राज्य  सुरक्षा  अधिकारियों  नियुक्ति  नहीं  कर  पाता  सरकार  कोयला  निकालने

 मात्र  में  रुचि  रखती  खान  seat  wet  जीवन  की  बाजी  लगाकर  कोयला  निकालते

 ग्र धि कारी  राष्ट्रीयकरण  के  fees  मझे  पता  है  कि  सभी  अधिकारी  राष्ट्रीयकरण

 के  विरुद्ध  नहीं  श्री  कांति  मेहता  के  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  स्वतन्त्रता  से  पव  भी

 कोयला  खानों  की  स्थिति  थ्रत्यन्त  विषम  थी  कौर  उसमें  भ्रपेक्षित  सुधार  नहीं  लाये  जा

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  सुरक्षा  उपायों  अवहेलना  शरीक  की  जाती

 पालन  कम  किया  जाता

 4  दिन  ह  समिति पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  ने  अपने  संघ  की  तौर  से  दुर्घटना  से

 को  बताया  सुरक्षा  सभी  व्यवस्थापकों  at  अ्रवहेलना  की  गई  है  कौर  खानें  उन

 नियमों  की  श्रवहलना  करके  चलायी  ज  रही  | ष्

 कई  बार  लोक  सभो  कौर  राज्य  सभा  में  तथा  श्रम  परामशंदाता  समिति  की  बैठकों

 में  श्रमिक  संगठनों  द्वारा  मांग  की  गई  है  कि  सुरक्षा  संगठन  को  दृढ़  बनाया  जाये  |

 अक्तूबर  1974  में  रानी पुर  कोयला  खान  में  भूमिगत  विस्फोट  gat  ati  खान

 सुरक्षा  महानिदेशक  ने  इसका  पूरा  दायित्व  प्रबन्धकों  का  ठहराया  सरकार

 aarti  at  सिफारिशों  को  विचाराधीन  रख  लेती  कोई  कार्यवाही  नहीं

 जिससे  लोगों  की  जानें  जाती  प्रत्येक  अ  सकड़ों  आदमियों  की  मृत्यू  हो  जाती  वित्त

 मंत्रालय  के  पास  धनਂ  नहीं  हैਂ  ware  श्रम  मंत्रालय  योग्य  व्यक्तियों  की  वियुक्त  नहीं  कर  पाता  ।

 1958  से  1973  के  सोच  तीन  सुरक्षा  सम्मेलन  हुए  जिनमें  योग्य  निरीक्षकों  की

 नियुक्ति  एवं  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  शादी  द्वारा  निरीक्षणों  की  संख्या  के  बारे  में
 rok

 सिफारिशें  क  गई  एक  सिफारिश  यह
 थी  कि  श्रमिक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को

 इससे  सम्बद्ध  किया  जाये  |
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 Discussion  RE:  accideat  in  the  Chasnala  January  12,  1976
 Coal  Mine  near  Dhanbad

 —

 [st  रोनेन

 खान  सुरक्षा  महानिदेशक  ने  अपने  एक  वक्तव्य में  कहा  था  कि  बचाव  कार्यकर्ता  ate

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  चास नाला  दुर्घटना  के  बाद  ग्रा सन सोल  में  भी  श्रावश्यक  क्षमता के
 पम्प  उपलब्ध  नहीं  खान  सुरक्षा  संगठन  के  पास  इसਂ  प्रकार  के  उपकरण  रहने

 चाहिए  |

 1958
 से  1973  में  हुए  सम्मेलनों  में  की  गई  सिफारिशों  में  से  कोई  भी  क्रियान्वित  नहीं  की  गई

 बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  रे  ने  प्रश्न  किया  है  कि  ऐसी  दशा  में  यह  सम्मेलन  करने  का
 कया

 लाभ

 है  ।  आर  सी०  दत्त  आयोग  द्वारा  1973  में
 की  गई  जहां  तक  मुझे  पता  wat  तक  भी

 के  विचाराधीन  हैं  ।

 खान  संशोधन  विधेयक  नियुक्त  प्रवर  समिति  ने  ata  प्रतिवेदन  1973  में  था  परन्तु

 विधेयक  का  कुछ  पता  नहीं  कि  ae  वहू  किस  स्थिति  में  है  ।

 24  1975  को
 खान  सुरक्षा  महानिदेशक  ने  वक्तव्य  दिया  है

 कि
 विधेयक  निहित  caret

 बाले  व्यक्तियों  के  हाथों  संकट  में  पड़ा  sar  है  ।  किसी  ने  उस  वक्तव्य  का  खण्डन  नहीं  किया  ।  किसी  भी

 कीमत  पर  मृत  व्यक्तियों  को  जीवन  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  जहां  तक  राष्ट्रीय  खानों  का  सम्बन्ध

 है  पूरी  स्थिति  वात  meres  श्रमिक  संगठन  के  सहयोग  से  किया  जाना  चाहिए  ।  चासनाला  जांच  समिति

 की  नियुक्ति  पर  ग्रसित  भारतीय  श्रमिक  संगठन  ने  मन्त्री  महोदय  को  पत्र  लिखा  था  और  मांग  की  थी  कि

 मजदूरों  के  प्रतिनिधि  को  oot  स्थान  दिया  जाये  ।  इस्पात  श्रम  aaa  ने  अ्रखिल  भारतीय  श्रमिक

 संगठन  कांग्रेस  को  समृद्ध  आवश्यक  नहीं  समझा  |  परन्तु  यदि  हम  भविष्य  में  ऐसी  दु्घटनाश्रों  को

 रोकन  चाहते  हैं  तो  हमें  भारत  की  सभी  खानों  की  विस्तृत  जांच  करनी  चाहिए
 |  पन्त  में  मैं  संतप्त  व्यक्तियों

 के  प्रति  अ्रपनी  सहानुभूति  व्यक्त  करता  हूं  ।

 Shri  R.  N.  Sharma  (Dhatibad):  The  Chasnala  mine  disaster  15  very  painful  fcr  the  ccuntry
 ‘and  the  collieries.  The  disaster  tcok  place  on  27th  and  we  reached  the  spot  cn  28th  necn.
 The  conditicns  there  were  very  grave.  The  reason  advanced  fcr  the  disaster  is  ‘rccf

 There:  are  different  views  expressed  about  the  number  of  perscrs  involved  in  the  disaster.
 Officially  it  has  been  stated  as  372  persons.  Apart  from  that  there  were  11  perscrs  belcr  gir  g
 te  the  contractor.  The  Manager  and  the  safety  cfficer  came  out  only  a  few  minutes  befcre  the
 disaster.  Two  first  class  managers.  one  second  class  manager  and  17  persons  belcrgirg  to

 supervisory  staff  were  also  there.  This  sericus  matter  was  discussed  in  the  Chandigarh  Ccrgress
 It  was  also

 included
 in  the  Presidential  Address.

 Now  the  questicn’  s  as  to  what  was  the  cause  of  the  accident.  It  is  said  that  acccrding
 to  the  maps  of  1945  the  width  of  the  wall  was  45  feet.  Moreover  more  and  more  powerful
 plants  are  being  used  in  order  to  extract  maximum,  quantity  of  coal.  Ata  place  where  accumula-
 tion  cf  water  was  470  feet  and  the  width  of  the  wall  is  only  80  feet  it  is  natural  that  subsidence

 might  have  occurred  due  to  pressure.  It  is  said  that  an  attempt  was  made  in  1968  to  remove
 the  water  but  it  had  to  be  stopped  due  to  heating.

 According  to  rules  this  coal  mine  should  have  been  closed  as  it  is  necessary  to  remove
 the  water  first  and  then  fill  the  vaccum  with  sand.  But  this  was  nct  been  adhered  tc  by  the

 previous  mine  cwners.  छ्  should  learn  lessons  frem  such  incidents  ard  take  required  safety

 The  recommendations  made  during  the  three  safety  conferer.ces  have  nct  as  yet  been  im-

 plemented  although  all  the  recommendations  were  unanimous.

 Our  experts  are  of  the  opinicn  that  60  psrcent  accidents  occur  due  to  falling  of  roofs.  Every
 ‘year  20  lakh  man  hours  are  wasted  due  to  accidents  of  which  75.0  percent  can  be  averted.
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 22  1897  )  धनबाद
 के  निकट  sear  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना

 के  बारे  में  चर्चा

 In  1966  two  institutions  were  established  for  imparting  training  for  safety  from  fic  but
 shatdly  30%  persons  have  been  trained.  But  due  to  absence  of  ventilation  temperature  gees  up
 and  at  various  places  it  takes  the  form  of  gas  which  causes  blasts  and  explosions.  The  labc  urers

 ‘should  be  provided  with  ordinary  safety  equipments  like  belts,  shoes,  caps  and  drinking  water
 facilities.

 Mr.  Speaker,  in  this  disaster  24  persons  of  Nepal,  12  of  Punjab,  27  of  West  Bengal,  21  of
 ‘Uttar  Pradesh,  6  each  of  Orissa  and  Madhya  Pradesh  and  1  each  from  Maharashtra  ard  Rajas-
 ‘than  have  been  killed.  This  comes  to  115  and  the  remaining  260  persons  were  frcm  Bihar.
 The  Mines  Act  was  introduced  in  1972  and  the  report  of  the  joint  ccmmittee  is  pendirg  since
 1973.  According  to  Workers  Pension  Act,  1936  the  workers  in  receipt  of  Rs.  sco  would  be
 entitled  to  compensation  of  Rs.  10,000/-.  For  a  person  killed  in  a  rail  accident  the  cc  mpersa-
 tion  is  Rs.  50,000  and  for  the  persons  killed  in  a  air  accident  the  ccmpensaticn  is  Rs.  1  lakh.
 -My  submission  is  that  in  the  evert  of  an  accident  the  dependents  of  the  persons  kill«d  may  be
 considered  for  employment.

 The  Coal  Mines  Welfare  organisation  has  arrarged  for  pensicrs.  The  rate  cf  persicn
 "01  Rs.  25  per  widow  should  be  increased.  The  Coal  Mine  workers  have  a  very  poor  cpiricr  abc  ut
 ‘the  Labour  Deparrment.  This  situation  needs  tc  be  improved.

 श्री  समर  मुखर्जी
 :  )  :

 इस  समय  जब  यहां  यह  चर्चा  चल  रही  है  तब  भी  भाग्यद्वीन

 मजदूरों  की  निश्चय  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  यह  ara  सभी  ने  स्वीकार  की  है  ।  कि  यह  खान  दुर्घटना

 सब  से  अ्रधिक  भयंकर  है  यह  स्थिति  के  दौरान  हुई  है  ।  इस  घटना  का  कारण  यह  है

 ara  अधिक  atte  का  नारा  लागू  करने  का  तरीका  है  ।  यह  रिकार्ड  पर  है  कि  रात

 की  पारी  के  कर्मचारियों  ने  खान  में  विस्फोट  करने  के  भ्र  देश  के  विरुद्ध  कःम  बन्द  कर  दिया  ।  लगता है

 उन्हें  कुछ  प्रभारी  हो  गया  था  |  परन्तु  उनकी  मांग  की  पूरी  तरह  उपेक्षा
 कर  दी  गई  |  उत्पादन  बढ़ाना ही

 मुख्य  प्रयत्न  था  ॥

 मुझे  यह  भी  बताया  गया  है  कि  श्रोवरसीयर  ने  लिखित  चेतावनी  भी  दी  oy  fa 4Ut7  यह  दीवार  कभी

 गिर  सकती है  ।

 यह  अत्यन्त
 दुःखद  दुर्घटना  थी  ।  हमें  इसके  सभी  पहलुओं  पर  गम्भीरता  से

 विचार  करना

 चाहिए  |

 TTP
 वहां के  एव  प्रा  चकारी

 यस  नाया रच
 लदे  बताना  th  पास  उत्पादन  टन  था  ।  एक  जनवरी

 से  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।  जिम्मेदार  अधिकारी  उत्पादन  बढ़ाने  में  बहुत

 उत्सुक थे  ।

 खान  अ्रधिनियम  के  अनुसार  सुरक्षा  के  लिये  दीवार  की  मोटाई  60  मीटर  होनी  परन्तु

 उपलब्ध  नक्शों  के  अवसर  यह  मोटाई  केवल  80  फीट  है  जबकि  वास्तव  में  मोटाई  उससे  भी  बहुत  वन  है  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  दुर्घटना  के  तुरन्त  बाद  मजदूरों  के  हाजरी  के  रजिस्टर  को  हटा  दिया  गया  ।

 इसीलिए  कर्मचारी  कार्यालय  प्रबन्धक  श्री  दोहरी  के  दफ्तर  के  बाहर  जमा  हो  गये  थे  ।  मुझे  बताया
 गया  है

 कि  प्रबन्धक  द्वारा  अपने  सहायक  की  मदद  से  हाजरी  का  रजिस्टर हटा  दिया  गया  था  |  उपस्थिति  रजिस्टर

 के  अनुसार  412  व्यक्ति  खान  में  गये  हुये  थे  ate  40  बाहर  शाये  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ  व्यक्ति ऐसे

 भी  थे  जो  बिना  रजिस्टर  में  हस्ताक्षर  किये  खान  में  चले  जाते हैं  जैसे  किये  केदार  के  आदमी  ।  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  प्रतीक  व्यक्ति  घटना ग्रस्त  हुये  हैं  ।  वहां  के  स्थानीय  प्रबन्धकों  द्वारा
 घटना प्र स्त  लोगों
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 Discussion  RE:  accident  in  the  Chasnala  Pauga  22,  1897  (Sakay
 Coal  Mine  near  Dhanbag

 [  श्री  समर  मुखर्जी ]

 की  संख्या  कम  से  कम  बताने  का  प्रयास  हो  रहा  है
 ।

 सुधामदिन  कोयला  खान
 के

 बारे  में  भी  मुझे  इसी  तरह

 की  ही  जानकारी प्राप्त  हुई  है
 ।

 वहां  भी  उसके  पास  भी  बहुत  सारा  प्रानी  एकत्रित  हो  रहा  है  शर  वहां

 सुरक्ष  का  उपयुक्त  प्रबन्ध  नहीं  है  ।  मैंने  इसके  बारे  में  मन्त्री  महोदय  को  सूचना  दी  कौर  यह  संतोष  की

 बात है  कि
 5

 जनवरी  से  यह  खान  बन्द  कर
 दी

 गई  है  ।  मैं  यहां  ग्रह  भी  बता  दूं  कि  जीतपुर  खान  में  भी  ऐसी

 ही  स्थिति है  4

 चासनाला  खान  दुर्घटना  से  हमारी  अनेक  सुरक्षा  सम्बन्धी  आधारभूत  त्रुटियाँ  प्रकाश  में  ars  हैं ।

 हमें  मालूम  हो  गया  है  कि  वहां  वास्तविक  स्थिति  कया  है  ।  खानों  का  प्रबन्ध  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल  रहा  है  ।

 वहां  साहूकार  गरीब  व्यक्तियों  पर  मनमाने  अ्रत्याचार  करते  हैं  ।  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के

 उपरान्त  खानों  में  सुरक्षा  के  प्रतीक  aes  उपाय  किये  जाने  चाहिये  थे  ।  are  तक  खानों  में  होने  वाली

 दुर्घटनाओं  के  बारे  में  जितनी  भी  जांच  समितियों  की  सिफारिश  प्राप्त  हई  हैं  उनमें  से  किसी  पर  भी  gat

 नहीं  किया  गया  है
 ।

 भ्र भी  भी  वहां  के  निहित  स्वार्थों  व.ले  लोग  पुरी  तरह  से  सरकारी  तन्त्र  पर  हावी  हैं
 तथा  wad  हितों  के  म्रतुरूप  कार्य  करवा  लेते  हैं  ।  wa  भी  यदि  जनकों  की  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपयुक्त  उपाय

 न  किये  गये  तो  हमें  भविष्य  में  इसी  प्रकार  की  और  दुर्घटनायें  देखनी  पड़  |  सरकार  को  इस

 मामले  पर  गम्भीर  रतापवंक  विचार  कर  उपयुक्त  कदम  उठाने  चाहियें  ।  सुरक्षा  नियमों  का  पालन

 सुचारु  रूप  से  किया  जाना  चाहिये  |  इतना  कहते  गये  मैं  दुर्घटनाग्रस्त  होने  वाले  व्यक्तियों  के  प्रति

 संवेदना  व्यक्त  करता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दामोदर  पांडे  ।  ताप  अपनी  बात  को  केवल  10  मिनट  में  ही  समाप्त

 करने  का  प्रयत्न  कीजिएगा होगा  |

 Shri  Damodar  Pandey  (Hazaribagh):  An  enquiry  is  being  made  io  Icckin  to  the  causes
 of  Chasnala  disaster  and  I  have  also  been  asscciated  with  the  enquiry.  Sc  in  view  of  this,
 will  not  say  anything  about  the  causes  cf  disaster.  But  in  this  ccnnecticn  I  must  submit  that
 this  tragedy  should  be  an  eye  opener  for  us  as  it  is  the  greatest  disaster  of  1975.  In  ovr  ccuntry
 there  are  more  than  6  lakh  coal  mine  workers  and  as  stated  by  my  friends  Dr.  Ranen  Sen  ard
 Shri  Sharma  all  sort  cf  measures  should  be  taken  fcr  their  safety.  The  safety  of  Ccal  mine
 workers  should  not  be  left  at  the  mercy  of  Almighty  alcne.  The  measures  like  Irsu-
 rance  Act  and  Group  Insurance  shculd  be  implemented  at  the  earliest.  Scme  sert  cf  security
 guarantee  shculd  be  there  for  the  coal  miners.

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  :  पूर्व  वक्ताओं  के  भाषणों  से  यह  बात  पूरी  तरह  स्पष्ट

 हो  गई  है  कि  इस  प्रकार  की  दुर्घटना  का  सामना  करने  की  हमारी  क्षमता  कितनी  कम
 उसके

 अपेक्षित  साधनों  का  हमारे  पास  कितना  है  ।  कया  यह  खेद  की  बात  नहीं  है  कि  यद्यपि  ऐसी  खान

 दुर्घटनायें  हमारे  यहां  पहले  भी  घट  चुकी  हैं  परन्तु  इसके  बावजूद  भी  अपेक्षित  सुरक्षा
 उपाय

 नहीं
 fs

 गये  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  सोवियत  संघ  तथा  पोलैण्ड  जैसे  देश  शीघ्र  ही  हमें  उच्च  शक्ति  वाले  पम्प  भेजने  के

 लिए  तैयार  हो  गये  परन्तु  क्या  हमें  ऐसी  दुर्घटना  का  सामना  करने  के  लिए  उच्च  शक्ति  वाले  पम्पों  की

 व्यवस्था  नहीं  कर  लेनी  चाहिये  थी  ?

 इसके  अतिरिक्त श्रन्य बात
 wer  बात  जो मैं इस  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हुं

 कि
 वहां  प्राधिकारियों  ने

 लगभग  80  फुट  तह  छोड़ी हुई  होगी  परन्तु  केन्द्रीय  खनन  अनुसन्धान  केन्द्र
 ने  तो  दो  खानों  के  बीच  160

 फुट  का  प्रत्त र  रखने  की  सलाह  दी  थी
 ।  इन  परिस्थितियों में  क्या  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि

 दो
 खानों  के  बीच

 सुरक्षित  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  अनुसन्धान  केन्द्र  अथवा  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  से  सलाह  न  लेकर
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 जनवरी  12,  1976  धनबाद के  निकट  कोयला  छान  में  हुई  दुर्घटना

 के  बारे  में  चर्चा
 ह अ

 खान  प्राधिकारियों  ने  बहत  लापरवाही  का  परिचय  दिया  है  ।  श्री  शर्मा  ने  अपने  वक्तव्य  में  यह  भी  कहा  है

 कि  प्राधिकारियों  ने  नये  नक्शे  नहीं  बनाये  थे  ।  वह  अपने  पुराने  नक्शों  के  अनुसार  ही  कम  करते  जा  रहे
 थे  जिसके  कारण  उन्हें  खड्ड  के  पानी  के  स्तर  का  पता  नहीं  चल  पाया  था  ।  इससे  तो  यह  स्पष्ट  पता  चलता

 है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्धकों  ने  सुरक्षा  प्रबन्धों  का  प्रयोग  अ्रयेक्षित  सावधानी  के  साथ  नहीं  किया  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  उनका  ध्यान  केवल  120  लख  टन  के  उत्पादन  पर  ही  केन्द्रित  रहा  प्रौढ़  वह  सुरक्षा
 उपायों  की  रोक  पूर्णतया  उदासीन  रहे  ।

 अभी  इस  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  का  कार्य चल  ही  रहा  है  ।  प्राचीन  की  वात  यह  है
 कि  मन्त्री

 महोदय  ने  तपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  सुरक्षा  प्रबन्धों  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 जब  जांच

 चल  रही  है  तो  इन्हें  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  नहीं  चाहिये  था  ।  राष्ट्रीयकरण  के  उपरान्त  इस  प्रकार

 की  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  खानों  का  समय  पर  निरीक्षण  नहीं  किया  जाता  है  ।

 मेरे  मित्र  डा०  रानेन  सेन  ने  कहा  है  कि  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कम

 उनके  वेतनमान  भी  ae  नहीं  हूं  तथा  उनके  भ्रधिकांश  पद  भरे  नहीं  गये  सरकार  को  इस

 संगठन  को  इन  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  उपरान्त  भी  हम  सुरक्षा  के  प्रति  जागरूक  नहीं  हो

 पाये  हैं  ।  राष्ट्रीयकरण  के  उपरान्त  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इसका  कारण  यही

 है  कि  सुरक्षा  नियमों  के  पालन  की  ग्रोवर  झ्रपेक्षित  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  श्र  नहीं  सुरक्षा  संगठनों  को

 ही  सक्रिय  बन।या  गया  है  ।  wa  अ्रद। लती  जांच  का  काय  तो  चल  ही  रहा  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  इतना  स्पष्ट

 कर  दूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्धकों  को  उनकी  जि  म्मेद।री  से  मुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  फिर  न  हों  ate  यदि  हों  भी  तो  बहुत  कम  हों  |

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  It  has  been  rightly  stated  byhon.  Minister  ihat
 Chasnalla  disaster  is  one  of  the  greatest  disaster  of  recer1  times.  The  peor  ccal-mire:  who
 entered  the  mine  on  the  tragic  day  cf  27th  December,  their  relations  had  never  thcught  that

 they  will  never  come  back.  My  heart  goes  got  in  sympathy  with  the  victims  ard  their  families.

 It  was  day  before  yesterday  when  I  was.  at  Chasnalla  the  spct  of  tragedy.  It  gave  me  a:
 sigh  of  relief  to  note  that  our  technical  personnel  were  fighting  with  this  calamity  at  war  fccting.
 They  are  optimistic  for  saving  a  few  lives  and  that  is  why  they  are  werkir.g  with  unprecedented
 dedication.  If  they  succeed  in  doing  sc,  it  will  be  a  great  victcry  of  man  against  rature.

 Several  similar  disasters  have  taken  place  in.  the  past  also  and  cn  all  those  occasicrs,  there
 were  discussions  in  this  House  and  everytime  the  minister  for  mines  assured  that  all  pcessible
 security  measures  will  be  taken  to  avoid  the  occurence  cf  suck  accidents.

 [
 श्री  इसहाक  सम्भली  पीठासीन  हुए

 |
 Sept  IsHAQ  SAMBHALI  in  the  Chair  J

 But  no  vigorous  follow  up  acticn  was  taken.  It  was  suggested  by  the  Members  that  there
 shouldb?  a  typ:  of  insurance  scheme  for  workers.  But  this  suggesticn  was  never  implemen-
 ted.  A  p2rsonal  contact  with  the  people  over  there  will  reveal  that  the  workers  had  their  appre-
 hensions  about  water  danger  in  the  mine,  they  talked  about  it  but  no  heed  was  paid  to  them.

 Workers  working  in  the  mines  should  be  ensured  safety  and  their  family  members  should
 be  made  to  bzlieve  that  their  man  will  come  back  from  the  mine.

 An  enquiry  should  be  conducted  into  the  causes  responsible  for  the  collapse  of  the  roof
 between  the  old  and  new  mine.
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 [Shri  Shanker  Dayal  Singh]
 It  is  also  said  tat  there  contractor  system  is  still  prevailing in  this  and  also  the  adjoining

 mine  at  Jeetpur.  Workers  working  under  this  system  have  been  complaining  that  no  facilities
 are  being  provided  to  them.  They  are  working  in  the  mines  without  marking  presence  in  the
 attendance  register.  वा  is  strange  that  miners  are  still  subjected  to  cruel  treatment  and  atrocities
 even  after  nationalisation  of  mines.

 I  was  told  during  my  visit  to  the  Chasnalla  that  General  Manager,  Shri  J.  N.  Ohri  has
 earned  a  clean  name  for  managing  the  affiirs  of  the  mines  and  that  each  and  every  mine  met
 with  accidents  under  his  Managership.

 It  is  said  that  r2sponsibility  for  this  tragic  disaster  has  not  so  far  been  fixed.  We  should
 ensure  non-occurrence  of  such  accidents  in  future.  All  those  who  are  fourd  guilty  or  negligent

 -in  the  p2rformance  of  their  duties  should  be  taken  to  task.

 Government  is  no  doubt  providing  relief  to  the  families  of  the  victims  of  the  disaster
 and  shallcontinue  to  do  soin  future  also.  This  issue  should  be  treated  on  humanitariar  grounds
 and  no  political  motives,  as  hinted  by  opposition  members,  should  be  assigned  to  it.  We  shouid
 See  to  it  that  such  tragic  accident  do  not  occur  in  future.

 Mr,  Chairman:  request  the  hon.  members  not  to  take  more  than  7  or  8  minutes  each.

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी
 :  इस  दुर्घटना  से  एक  महीने  पहिले  मैंने  धनबादਂ

 क्षेत्र  का  दौरा  किय  था  ।  मैंने  वहां  देखा  कि  छोड़ी  गयी  खान  के  दर  पम्पों  ट्रामा  पानी

 भरा  जा  रहा  था  ।  पानी  भरे  जाने  का  करण  यह  बताया  गया  कि  खान  सुरक्षा  विभाग  के  प्रयोग

 हेतु  ऐसा  किया  जा  रहा  समझ  में  नहीं  तरता  इसके  सदर  पानी  क्यों  भरा  गया  ?  यह  एक  गंभीर

 मामला  है  ।  यदि  afar  लोग  कुछ  सावधानी  से  काम  लेते  तो  शयद  यह  दुर्घटना  टाली  सकती

 थी  ।  खान  के  अधिकरी  यदि  aaa  से  काम  लेते  तो  यह  न  होती  ।  खान  ह यों

 तथा  खान  सुरक्षा  विभाग  की  ल/परवाही  के  कारण  ही  यह  खान  हुई  खान  सुरक्षा  महू

 निदेशक  के  झ्राखिर  क्या  गतंव्य  हैं  ?  कुछ  पहिले  ही  नकारात्मक  उपाय  किये  जा  सकते  थे  ।  पता

 चला  है  कि  wa  खान  प्राधिकरण  कौर  खान  सुरक्षा  विभाग  अब  एक  दूसरे  को  दोषी  ठहरा  रहे  हैं  ।

 दोषी  पाये  गये  अधिकारी  को  तुरंत  नौकरी  से  हटा  दिया  जाये  ।  किसी  भी  दोषी  व्यक्ति  को  क्षमा

 न  किया  जाये  तथा  इस  प्रकार  भविष्य  के  लिये  शीर्ष  स्थापित  जाये  ।

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani):  The  Chasnalla  mine  disaster  is  the  greatest  and
 ua  precedented.  I  am  Satisfied  about  the  relief  being  given  to  the  families  of  the  victims  of
 the  accident.  Both  the  state  and  C2ntral  Governments  are  doing  their  all  to  provide  relic  to
 the  families  hit  by  the  accident,

 It  is  only  a  techaical  man  or  ths  high  powered  commission  appointed  for  this  purpose
 who  can  find  out  the  causes  of  this  mine  disaster.  This  mine  disaster  has  shocked  the  whoie
 country  aad  the  world.  President  and  Prime  Minister  have  expressed  their  deepest  sympathies
 to  the  families  of  th:  eatrapp2d  miners.  The  greatest  problem  is  to  dewater  the  mine.

 The  hon.  minister  deserves  to  be  congratulated  for  taking  timely  steps  with  a  view  to  de
 water  the  mine  and  providing  relief  to  the  affected  families.

 Russia  has  not  only  sent  pumps  but  also  experts.  Poland  has  also  sent  5  pumps.  At
 -present  2  Russian  pumps  are

 pumping
 out  11900  gallons.of  water  per  mit.ute..

 Information  centre  has  bzen  Set  up  there  with  a  view  to  know  the  type  of  assistance  required
 bythe  people.  A  Welfare  Centre  is  to  serve  as  a  Medical  Centre,  asa  free  Rationing  Office  and

 as  a  Survey  Office.

 In  addition,  Bihar  Government  has  provided  relief  at  the  rate  of  Rs.  500/  per  family
 additional  relief  at  the  rate  of  Rs.  1000/-  per  family  etc.  ete.  Chasnalla  Emergen  cy  Relief  Furd
 has  also  been  set  up  at  the  Central  level.  We  have  to  ensure  that  relief  is  to  be  provided  to  the

 deserving  and  proper  man.  We  have  to  be  very  vigilant  about  it.
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 पौष  22,  1897  धनबाद  के  निकट  चसनाला  कोयला
 खान  में  हुई  घुटना

 के  बारे  में  चर्चा

 We  should  apply  sufficient  safety  measures  in  other  mines  also.  Miners  are  renderir  g
 a  great  Service  to  the  cause  of  the  country.  Management  15  responsible  fcr  the  safety  of  (11217
 life.

 Comp  2nsation  for  mine  acciden  ts  to  be  provided  should  be  not  less  than  the  rates  prevailing
 for  Railway  or  Air  accidents.  The  life  of  miners  is  always  in  danger.  Laws  relatirg  to  com-
 pensation  should  be  amended  wi  th  a  view  to  provide  sufficient  compensation  for  mine

 accidents.
 There  should  also  be  insurance  scheme  for  the  miners.

 Shri  Paripoornanand  Painuli  (Tehri-Garhwal):  There  is  no  doubt  that  both  Central:
 and  State  Governments  are  taking  necessary  steps  to  provide  relief  to  the  families  of  the  entrapped
 miners.  We  should  have  taken  necessary  precautionary  measures  to  meet  such  an  eventuality.
 Fortunately  friendly  countries  like

 aussie
 and  Poland  provided  us  pumps  to  meet  the  situation.

 Deaths  of  375  miners  is  the  result  of  negligence  on  the  part  of  management.  Responsibility:
 should  be  fixed  for  this  disaster.  Various  reports  on  the  mine  accidents  reveal  that  50  percert
 of  such  type  of  accidents  take  place  in  the  first  shift.  Court  of  enquiry  ard  high  powered
 Committee  should  recommend  the  maximum  punishment  to  the  persons  fourd  negligert  in
 the  performance  of  their  duties.  Workers  of  this  country  no  doubt,  do  their  duty  with  a  sense.
 of  patriotism  by  taking  maximum  risks.

 Govt.  should  ensure  safety  to  the  miners  and  severe  punishment  to  those  who  are  four  d’
 guilty.

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्नी  :  चावला  खान  दुर्घटना  से  सारे  देश  को

 दुख  पहुंचा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  अ्रपने  वक्तव्य  में  स्पष्ट  किया

 है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  जीवित  बचा  है  तो  सरकार  उसे  निकालने  का  भरसक  प्रयत्न  करेगी  दोनों

 पक्षों  के  सदस्य  shear  पर  बोल  चुके  हैं  तथा  कुछ  व्यक्ति  दुर्घटनास्थल  पर  हो  भी  राहें  हमारे

 देश  में  राय  का  मुख्य  संस/धन  कोयला  तथा  उसी
 पर  देश  की  मुख्य  उपलब्धियां  परिवहन  तथा

 ऊर्जा  fade  करती  जांच
 पूरी  होने  तक  मैं  कोई  वक्तव्य  देना  नहीं  चाहता  कि  कया  यह

 फोड़  अथवा  षड़यंत्र  का  मामला  है  अ्रयवा  नहीं  ।  परन्तु  आपातस्थिति  के  घोषित  किये  जाने  के

 तुरन्त  वाद  हमें  राज्य  बिजली  संयंत्रों  तथा  कुछ  रेल  दु टनाश्रीं  का  सामना  करना  पड़ा है
 जिसका

 कारण  तोड़-फोड़  था  ।

 सरकार  द्वारा  भ्र धि कार  में  लिये  जाने  से  ga  खानें  निजी  खान  मालिकों  के  पासਂ

 श्रमिकों  तथा  देश  के  संसधनों  का  पर्याप्त  शोषण  fear  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुछना

 हं  कि  क्या  यह  हमारे  लिये
 बहुत  बुरी  बात  नहीं  है  कि  कोयला  खानों तथा  wea  क्षेत्रों

 में

 सुरक्षा  कार्यों  में  हम  28  वर्ष  में  भी  ग्रात्मनिभर  नहीं  हो  कौंर  अराज  भी  विदेशी  सहायता  पर

 ु र् नभग  कर  रहे  हैं  ?  इसका  यह  ः  है  कि  सरकार  अथवा  मंत्रालय  कोयला  खान  सुरक्षा  संगठन  की

 अनिवार्य  श्रावश्यकंताश्ों  के  बारे  में  अनभिज्ञ  सोवियत  संघ  तथा  पोलैंड  ने  समय  पर
 हमारी

 की  है  परन्तु  हमें  सदा  उनकी  सहायता  पर  निसार  नहीं  रहना  चाहिए  |

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कोयला  खन  सुरक्षा  संगठन  ने  दुघ  टना  पश्चात्‌  सुरक्षा

 उपाधानों  के  सुधार  में  क्या  कार्यवाही  की
 -  थ

 प्रायः  यह  सुनने को  मिलता  हैं  कि  सरकार  द्वारा  चलायें  जा  रहे  प्रतिष्ठानों  की  कायें  पद्धति

 संतोषजनक नहीं  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  कई  बार  कार्मिकों  ने  कोयला  खान  के  प्रबन्ध से  सम्बद्ध

 कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  लापरवाही की
 शिकायतें  की

 हैं  यदि  तोः  कया  जीतपुर

 दुर्घटना के
 बाद  किसी  अ्रधिकारीਂ  ्  किया  गया
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 -Discussion,  RE:  accident  in  the  Chasnalg  Pausa  22,  1897  (Saka)
 Coal  Mine  near  Dhanbad

 कना

 प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी

 मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  विमान  दुर्घटना  में  मारे  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  परिवारों  को

 एक  लाख  रुपया  क्षति  पूति-दिया  जाता  कोयला  खान  मजदूरों  के  साथ  क्यों  नहीं  वेसे  ही  न्याय

 किया  जाता  |  खेद  की  बात  है  कि  हम  इस  समस्या  पर  अपेक्षित  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  करते  ।

 दुर्घटना  से  पहले  मैं  वहां  गया  था  ।  उन  लोगों  का  मत  है  कि  उनके  जीवन  सुरक्षित  हों  अथवा  न  हों

 उन्हें  अपने  जीवत  निर्वाह  के  लिये  झ्र पनी  जानों  को  जोखम  में  डालना  ही  है  ।

 mala  के  नये  स्वतंत्र  हुए  देशों  तथा  उन  देशों  में  भी  जो  अभी  पर तन्त्र  हैं  सुरक्षा  उपाधान

 हम  से  बहुत  सुधरे  हुए  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  सुरक्षा  उपादानों  को  समन्वित  किया  जाना

 स्वीकार  गया  att  परन्तु  प्रभी  भी  यह  काय  अधिक  पड़ा है  ।

 एक  कौर  ती  प्रबन्धक  यह  कह  रहे  है ंकि
 कोयला  खान  क्षेत्रों  में  शोर  भरती  की  गुंजाइश

 नहीं  है  दूसरी  are  श्रमिकों  के  लिये  ठेकेदारी-प्रथा  का  उपयोग  किया  जा  रहा  राष्ट्रीयकरण  के

 बाद  भी  हुजरा  के  रजिस्टर  से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  कि  कितने  लोग  खानों  के  भीतर  तथा  कितने

 बाहर  काय  कर  रहे  हैं  ।  यदि  TH  बात  है  तो  महाप्रबंधक  इन्हें  गुप्त  क्यों  रख  रहे  हैं  ।

 मेरा  मंत्री  मनोरथ  से  निवेदन  है  कि  चत नाला  की  दुर्घटना  के  बाद  लोगों  का  हौसला  ऊंचा

 करने  के  लिये  भविष्य  में  बचाव  कायें  सूद  किये  जायें  तथा  दुर्घटना  की  जांच  करायी  जाये  |

 क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  दिसम्बर  के  दौरान  सुरक्षा  उपादानों  at  जांच  के  समय

 खतरे  की  वैवस्वती  दी  गई  थी  ।  यदि  तो  क्या  27  1975  से  qa  उचित  कार्यवाही

 की  जा  सकी  अथवा  नहीं  ।  मैं  श्री  समर  मुखर्जी  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  घटनास्थल  की  जांच

 की  परन्तु  हमें  tat  टिप्पणी  नहीं  करनी  चाहिए  जिससे  शादी  पर  प्रभाव  पड़े  ।

 श्री  श्रम  ना हाता  :  मैं  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  सहानुभूति  व्यक्त  करता

 हू  मेरा  सुझाव  है  कि  राज  जब  हम  चूसन  दुर्घटना  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  प्रत्येक  सदस्य  एक  दिन

 का  भत्ता  पीड़ित  परिवारों  के  लिये  दें  ।  सुरक्षा  प्रबन्धकों  की  यह  श्राम  धारणा  बन  गई  है  कि
 सुरक्षा

 नियम  उत्पादन  में  बाधक  हैं  ।  इस  भ्रम  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  तथा  सरकार  को  खाने  प्रबन्धकों

 तथा  अरन्य  प्रबन्धकों  को  यह  समझाना  चाहिए  कि  अबाध  उत्पादन  तथा  मानव  जीवन  की  सुरक्षा  के

 लिये  सुरक्षा  उपाय  किये  जाने  चाहिएं  ।

 प्रतिभूति  अधिनियम  में  शीघ्र  ही  संशोधन किया  जाना  चाहिए  ।  किसी  खान  अ्रथवा  अरन्य

 दुर्घटना  में  मरने  वाले  व्यक्ति  के  परिवार को  50  हजार  रुपये  प्रतिपूर्ति दी  मेरा  सरकार  से

 निवेदन है  कि  जब  भी  कोयला  खानों  तथा  अन्य  खानों  में  मजदूरों  को  जीवन  का  खतरा  प्रतीत

 हो  तथा  सुरक्षा  नियमों  में  ढील  का  अनुभव  हो  तो  उन्हें  बन्द  करने
 का  अधिकार हो  ।  मेरा यह

 ae  विश्वास  है  कि  यदि  सुरक्षा  नियमों  का  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाये  तो  80  प्रतिशत  दुर्घटनाओं

 से  बचा
 जा

 सकता  जब  कभी
 भी  किसी

 कोयला  खान  श्रथवा  अन्य  खान  में  दुर्घटना  घटे  लब

 wet  माना  जाये  कि  कहीं  न  कहीं  सुरक्षा  उपायों का  उल्लंघन  किया  गया  है  ।  प्रबन्धकों  को  इसके

 लिये  उत्तरदायी ठहराया  जाना  चाहिए  1

 खान  सुरक्षा  संगठन
 के

 कर्मचारियों
 में  बृद्धि की

 जानी  चाहिए  तथा  vas  वेतनों  में  समुचित

 वृद्धि की  जानी  चाहिए  ।
 यह  प्रस्ताव  रखा

 गया
 था

 कि
 खान  सुरक्षा  विभाग  को  सम्बद्ध  मंत्रालय

 में
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 जनवरी  12,  1976  धनवाद  के  निकट  चसनाला  कोयला खान  में  हुईं

 के  बारे  में  चर्चा

 रखा  खान  सुरक्षा  संगठन  में  महानिदेशक  का  पद  खाली  पड़ा  केवल  कार्यवाहक

 निदेशक  है  ।  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रक्रियाश्नों  को  पूरी  क्षत  किया  जाये  और  सुरक्षा  उपायों  को  दहता

 से  भ्र पना या  जाये  |

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  As  suggestet  by  the  hon.  Member,  I  hereby  tender  my
 ‘today’s  D.A.  for  relief  fund.

 इस्पात  कौर  खात  मंत्री  चन्द्रजीत  चासनाला  कोयला  खान  A  दुर्घटनाग्रस्त

 मजदूरों  के  परिवारों  के  दुःख  सन्ताप  कौर  शोक  के  प्रति  अपनो  सहानुभूति  व्यक्त  करने  वाले  माननीय

 सदस्यों  के  साथ  मैं  पूरी  तरह  शामिल  हम  ars  भी  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  मजदूरों

 का  क्या  भग्य  होगा  लेकिन  हमें  यह  arm  है  कि  खानों  के  इतिहास  में  पहने  ऐसे  उदाहरण हैं  कि

 खानों  में  कई  सप्ताह  तक  दबे  रहने  के  बाद  भी  मजदूरों  को  बचा  लिया  गया  ।  are  इसी  आशा  पर

 उन्हें  बचाने  कौर  निकालने  के  लिये  हर  सम्भव  उपाय  कर  रही  है  ।

 देश  में  उपलब्ध  ate  विदेशों  से  प्राप्त  सभी  संसाधनों  को  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 कुछ  मित्र  देशों  ने  अपनी  सहायता  दी  है  जिसे  हम  ने  तुरन्त  कर  fora  हूँ  क्योंकि  इससे  हम

 खान  से  शीघ्र  जल  निकाल  सकेंगे  कौर  खान  में  दबे  अभागे  मजदूरों  को  वचा  सकेंगे  |

 इस  समय  इस  दुःखद  अ्रापदा  के  कारणों  के  वारे  में  कुछ  भी  कहना  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि

 सरकार  ने  इस  दुर्घटना  की  जांच  के  लिये  शभ्रदालती  जांच  grees  कराई  है  wa  इस  स्थिति  में

 मैं  सदन  को  यही  आश्वासन  दे  सकता  हुं  कि  यदि  अदालती  जांच  इस  निष्कष  पर  पहुंची  कि  यह

 दुर्घटना  किसी  चाहे  वह  ग्र धि कारी  कितना  ही  बड़ा  क्यों  न  की  लापरवाही  से  हुई

 तो  उसके  साथ  किसी  प्रकार  की  नरमी  नहीं  बरती  जायेगी  ax  सरकार  उसके  विरुद्ध  तुरन्त

 कार्यवाही
 करेगी

 ।

 डा०  रानेन  सेत  ने  कहा  है  कि  जिस  समय  ag  दुर्घटना घटी  मैं  चण्डीगढ़  में  था ।  मुझे

 27  दिसम्बर  को  ag  रिपोर्ट  मिली  मैंने  तथा  श्रम  मंत्री  ने  अधिका  रियों  से  घटनास्थल  पर  बातचीत

 हम  ने
 अनुदेश  दिये  कि  देश  के  कोने-कोने  में  जहां  भी  बचाव  कार्यों  के  लिये  सामग्री  मिले

 तुरन्त  मंगा
 ली  जाये  ।  प्रधान  मंत्री  को  ज्यों  हो  इसकी  सुचना दी  गई  उन्होंने  भी  यही  अ्रनुदेश  दिये  ।

 फिर  मैंने  उस  चुनाव  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्य  श्री  श्रार०  एन०  शर्मा  से  ह

 किया  ।  अगले  दिन  हम  वहां  पहुंच  गये  थे  ।  हमने  देखा  कि  झ्र पनी  सभी  संस्थाएं  बी  ०सी  ०सी
 ०

 या  डीजीएम एम  तथा  कम्पनी  के  अधिकारी  बचाव  कार्यों  में  लगे  हुए  उन्हें  राज्य

 सरकार  का  पूर्ण  सहयोग  भी  सिल  रहा  बचाव काय  में  राज्य  सरकार  के  अ्रधिकारी तथा

 स्थानीय  निकाय  पुरा  सहयोग  दे  रहे  इंडियन  are  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  नये  प्रशासक

 सको
 काय

 सौंपा  गया
 तकनीकी  अधिकारियों

 की  एक  समिति  भी  बना  दी  गई  है  ॥

 ऐसी  दुर्घटना पहले  करो  नहीं  घटी  ।  सी  भयंकर  घटना  की  कभी  उम्मीद  नहीं  की  गई

 पीते  1975  में  29  बार  निरीक्षण  किया  गया  था  परन्तु  किसी  असाधारण  स्थिति का  पता
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 Discussion  RE:  accident  in  the  Chasnala  January  12,  1976

 Coal  Mine  near  Dhanbad
 -  aX

 चन्द्रजीत  यादव ]

 नहीं  चला  ।  दघंटना  से  12  दिन  पब  भी  डी०  जी०  एस०  एस०  ने  इसका  निरीक्षण  किया

 |  भ्र  कोई  ऐसा  संकेत
 '

 मिला
 ।

 ati  इसलिये  वहां  के  अधिकारियों

 गो  उत्तरदायी  ठहराना  सवा  अनचित  महाप्रबंधक  दुर्घटना  से  केवल  10

 पहले  बाहर  जाये  उन्होंने  सुरक्षा  अधिकारी  के  साथ  खान  का  निरीक्षण  किया  था
 ।

 श्री  मुंशी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  बच बचाव  काय  सुदृढ़  बनाये  जायें  ।  मैं  यह  तो  नहीं

 कहता  कि  हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था  100  प्रतिशत  दोष  रहित

 अ्रांकड़ों  के  भ्रवसार  प्रति  1000  व्यक्तियों  पर  मृत्यु  दर  इस  प्रकार है

 1  58 जापान

 15 कनाडा  1

 ares  लिया  1  14

 अ्रमरी का  0  89

 बेल्जियम  89

 चेकोस्लोवाकिया  82

 भारत  50

 पश्चिम  जैमंती  0  4  9

 इसलिए  0  31

 परा  कम मैं  सदस्यों ट  व्यक्त  भावनाओं  मै  सहमत हूं
 ।  दुर्घटना  प्त  क्षति  को

 करने  के  लिये  सभ  सम्त  उपाय  बरते  जाने  चाहिए  |  दुर्घटना  सूचना  मिलते ही

 हम  लोग  दुर्घटनास्थल  ५र  par  तथा  बाद  में  चण्डीगढ़  जाकर  प्रधान  Weal  को  जानकारी

 मैं  सारी  कार्यवाह  का  समन्वय करने  की  चेष्टा  कर  रहा हु  ।

 बाद मे  फिर  मैं  श्र  श्रम  मन्त्री  दुर्घटनास्थल  गये  सनौर  सन्तप्त  परिवारों  में  भी

 TH  |  उस  क्षत्रक  उसी  सदस्य  श्री  शर्मा  वहां  मौजूद  थे
 ।  मजदूर

 लोग

 योग दे  रहें
 उनके

 सहयोग
 के  बिना  वचाव  काय  जारी  .  रखना  झ्र सम्भव  था |

 wearer  कर्मचारी  यह  अनुभव  कर्ता
 है  कि  कायें  को  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  |  इन
 राहत  व्यक्तियों

 के  झ्रांकड़ों को  छिपाना  युक्त  नहीं  है  ।  दुर्भाग्य  है  कि  हम

 इतने  व्यक्तियों  की  जाने
 नहीं

 बचा  सके  |  प्रतिपूर्ति  के  बारे  में  दिये  गये  सुझावों  की

 सराहना  करता

 मैं  सभा  को  देना  चा  ा र । मम्
 eal  हूं  कि  मुआवजे  की  राशि

 बढ़ाने
 तथा  ग्रूप

 बीमा  करने  के
 सुझावों

 पर  सरकार  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  ग्रोवर  यह  सुनिधि

 करेंग ेकि  इन्हें  इस  aw  से  क्रियान्वित
 feat  जिससे  ह्म  अपने  कर्मचारियों

 की  रक्षा

 कर  सके  एक  ऐसी  समिति  का  गठन  किया  .  है  जिसका  ैं  अध्यक्ष  समिति  यह

 सुनिश्चित  करेगी  कि  परिवारों  को  तुरन्त  क्या  सहायता  राहत  दी  जानी

 चाहिये  तथा  dt  दुर्घटनाओं
 में  ग्रसित  लोगों  को

 को
 .  दीर्घकालिक  सहायता

 सकती  a
 ह्म

 aq  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इस  घुटना  में  ग्रसित
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 पौष  22,  1897  धनबाद  के  निकट  चास नाला  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना

 के  बारे  में  gay

 ar  ru  re ee  a

 लोगों के  बाल  बच्चों  को  शिक्षा  देने  तथा  उनकी  लड़कियों  की  शादी  करने  के

 लिए

 क्या

 किया  जा  सकता  इन  परिवारों  के  fat  दीर्घकालिक  पेंशन  या  भविष्य  निधि  बारे

 में  विचार  किया  जा  रहा

 प्रधान  सन्तरी  ने  अपने  राहत  कोच  में  से  4  लख  रुपये  की  राशि  देने  की  कृपा की  है

 शौर  मुझे  कहां  है  कि  यह  सहायता  णु  मुश्त  नदी  जाये  बल्कि  हमें  इन  परिवारों  की

 वास्तविक  सहायता  देने  की  योजना  बनानी  चाहिए  i  हम  इन्हीं  अनुदेशों  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  att  आशा है  कि  cat  कोई  योजना  बना  लेंगे  ।

 खान  के  मुख्य  afar  की  विशेष  रूप  से  चर्चा  हुई  है  ।  कहां  है  कि

 इनके  कारण  पहले  जोधपुर  में  भी  खान  दुर्घटना  हुई  थी  ।  लेकिन  यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 जैतपुर  दुर्घटना  केसाथ  ag  सहा प्रबन्धक  नहीं  जीतपुर  a  उनके  भाई  का

 सम्बन्ध  है  |  |

 इस  समय  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  करने  का  अवसर  नहीं

 हमारा  सर्वप्रथम  कार्य  यह  है  कि  हमें  खान में  से  पानी  निकालने  के  लिए  उन  सभी  लोगों

 से  सहायता  लेती  चाहिये  जो  इस  खान  के  बारे  मे  जानते  हैं ।

 ऐसा  भी  कहां  गया  है  कि  जैतपुर  जांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  गई  |  यह  मही  नहीं  एक  सुझाव  यह  था  कि  सुरक्षा  ale  बेन्टीलेशन  aft

 सरों  का  एक  कैडर  बनाया  जाये  |  यह  सुझाव  लागू  कर  दिया  गया  फिर  एक  सुझाव  था

 कि  खानों  में  वेंटिलेशन  श्राकिसर  सुरक्षा  प्राधिकारियों  की  सईद  यह  सुझाव

 भी  लागू  कर  दिया  गया है  |  निरीक्षण  अधिकारियों  कौर  इंजीनियरों  के  adel  के  सम्बन्ध

 में  भी  कई  ष्ष् ग्न क  सुझाव  ।  इन  सुझावों  को  पूरी  तरह  लाख  कर  दिवा  गया  था
 तथा

 सम्बन्धित

 अधिकारियों  को  उनके  कर्तव्यों  का  भान  करा  fear  गया

 भाग  साया यह  कहना  भी  ठीक  नहीं  है  कि  डी०  जी०  एम०  एस०  ने  खान

 एक  में  काम  न  करने  को  सता  किया  ati  इस  प्रकार  की  कोई  नहीं  थी

 ait उस  संगठन  ने  एसा  कुछ  arya  नहीं  दिया  था ।  हमारे  wa  उपलब्ध  |  देसी  पम्पों  की

 क्षमता  500-800  गैलन  प्रति  fare  की  है  सोवियत  रूस  से  प्राप्त  पम्पों  की  क्षमता

 भी  350  गैलन  ऐसा  नहीं  कि  उनकी  क्षमता  अधिक  है  ate  हम  इस  दिशा  में  पिछड़े

 हुए  ay  समय  हम  प्रति  मिनट  12000  गैलन  पानी  निकालने में  सक्षम  हैं  75.0

 प्रतिशत  पानी  देशी  पम्पों  द्वारा  निकाला  जारहा  यथाशीघ्र  खान  पर  पहुंच  गये
 थे

 ।

 इस  दुर्घटना  को  सभी  खानों  की  सुरक्षा  के  प्रश्न
 से  नहीं  जोड़ा  जाना  afer

 सुरक्षा  संगठन  को  रोक  शक्ति  सम्पन्न  बनाया  गया  gi  wee  उसे  ak  शक्ति-सम्पन्न

 बनाना  हमारा  गतंव्य  इसके  शभ्रतिरिक्त  ak  alae  आधुनिक  तरीके  उपलब्ध  हैं  ।  अर

 यदि  रच्छ  योग्य  व्यक्ति  मिल  सके  तो  हम  उनका  लाभ  उठायेंग े।

 खेद  बात  है  go  ने  बड़े  भ्र धि कारियों  कथन  की  चर्चा  की

 वास्तविकता  यह  है  कि  उन्होने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  ।  पानी  निकालने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।
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 Discussion  Re:  accident  in  the  Chasnala  Pausa  22,  1897  (Saka)
 Coal  Mine  near  Dhanbad

 oy  ्

 [  श्री  चन्द्रजीत  यादव

 समाचारों  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  छपना  चाहिए  जो  कर्मचारियों  के  मनोबल  को  गिराए

 शर  उनमें  गलतफहमी  पैदा  at

 ऐसा  भी  कहां  गया  है  कि  कुछ  साहुकार  दुर्घटना  के  शिकार  लोगों  को  तंग  कर

 रहे  बिहार  सरकार  ने  इस  दिशा  में  प्रशंसनीय  aa  fear  है  ।  उसने  प्रत्येक

 वार  की  र  ध्यान  दिया  पुलिस  ने  भी  अच्छा  कार्य  किया  को  भो

 लोगों  का  शोषण  करने  इन  परिवारों  को  तंग  वालों  को  सख्त

 से  सख्त  सजा  जाएंगी ।

 पटना  उच्च  न्यायालय  के  yas  मुख्य  न्यायाधीश  से  शीघ्रातिशीघ्र  जांच  करने  का

 mata  किया  gi  ऊर्जा  मंत्री  द्वारा  नियुक्त  एक  समिति  ने  जांच  शुरू  भी  कर  ats

 उनकी  शअ्रध्यक्षता  में  राहत  कार्य  समिति  ने  कास  शुरू  कर  दिया  हर  सभी

 किस  उठाया  जा  रहा है  द्रोह  हमारा  प्रयत्त  रहेगा  कि  ऐसी  दुर्घटना  भविष्य  में  न

 जो  कुछ  भी  किया  जा  सकता  सरकार  वह  करेगी ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  मैंने  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  विरुद्व  कुछ  टिप्पणी  की  थी  ।

 मैंने  कहा  था  कि  उत्पादन  की  ही  ale  भारिक  घ्यान  जा  रहा  है  रोक  खान

 सुरक्षा  की  ate  कोई  भी  cart  नहीं  दिया  जाता ।  मैंने  कहा  कि  आसनसोल  तथा

 रानीगंज  की  खानें  बहुत  बरी  हालत  में
 हैं  ।

 श्री  चर्चित  यादव  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  दिया  है  .  सरकार  उस  पर  विचार

 करेगी  ।

 Shri  R.  5.0  Pandey  (Rajhandgaon)  :  I  want  an  assurance  that  family  members of  the
 victims  of  mine  accident  shall  be  provided  with  employment.

 श्री  चंद्रजोत  यादव  हम  ऐसे  परिवारों  को  रोजगार  देने  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही

 घोषणा  चुके  हैं  ate  कुछ  लोगों  को  रोजगर  दिया  भी  जा  चुका

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्नो  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक सुझाव  देना

 चाहुंगा  ।  इस  खात  के  बन्द  हो  जाने  के  बाद  वहां  कास
 कर  रहे

 लोगों  के  लिए  जगार  की  क्या

 व्यवस्था  जायेगी ?

 श्री  चर्चित  यादव  :  हम  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  चुके  इनमें  600  के

 करीब  लोग  बचाव  कार्य  में  लगे  हैं  और  शेष  लोगों  को  समीपवर्ती  खानों  में  भेज  दिया

 गया  हम  इस  बात का  ध्यान  रखेंगे  इन  सब  लोगों  को  इस  का  वेतन  मिले

 इन  सब  लोगों  को  रोजगार  सिले

 तत्पश्चात  लोक-सभा
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 तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  January  15,  1976/
 Pausa.  255  1897  (Saka).

 124

 GMGIPND—Mono  N/S—2345


